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प्रसारिका 


अमेरिका मे हर दूसरे आदमी के पास रेडियो होता हैं । योरुप 
में हर छठे व्यक्ति के पास रेडियो हे, जब कि एशिया में हर 
पच्चासीवाँ व्यक्ति ही रेडियो रखता है। परन्तु भारत में हर दो 
ऐसे व्यक्तियों पर जिनके पास रेडियो हे, नौ सौ अटठानवे ऐसे 
हें जिन के पास रेडियो नहीं हैं। अगर आपके पास रेडियो नहीं हैं 
और जब तक आप इस कमी को दूर नहीं कर सकते, रेडियो से 
हिन्दी में प्रसारित होने वाली स्थायी महत्व की चीजें आप 'प्रसारिका' 
से प्राप्त कोजिए । 


'प्रसारिका' साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दशन, धर्म, विज्ञान, 
मनोविज्ञान भ्रादि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने 
हुए भाषणों का संग्रह है । उच्चकोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा 
इस संग्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी 
होते हैँ । ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने के लिए इस 
सचित्र, लगभग सौ एष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल आठ श्राने 
रखा गया है । 


नोट : प्रसारिका के पहले दो अ्रंक (रेडियो संग्रह नाम से 
प्रकाशित हुए हूं । 


पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओढड सेक्रेटेरियट, 
दिल्‍ली-८ 
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सातवाँ वर्ष 


गवम्बर, १६५४ 


डाइरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिवीज़न, द्वारा प्रकाशित और एलबियन प्रेत्त, 
कग्मीरी गेट दिल्‍ली द्वारा मुद्रित । 


आमुख 


सातवाँ वर्ष में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की श्रप्रेल १६९५३ श्र 
सा १६५४ के बीच होने वाली विशेष सफलताओों श्रौर कार्यों का विवररण 
प्रस्तुत किया गया है । पहले भाग में केन्द्र के कार्यो और दूसरे भाग में राज्यों 
के कार्यों का विवरण दिया गया है । 





पंचवर्षोय योजना के ग्रन्तगंत अनेक स्कीमें श्रौर कार्य सफल होने लगे 
है श्रौर उनकी पूति सन्निकट है । 


केन्द्र के कार्यों को चार शीष॑कों के अन्तर्गत रखा गया हैः सामाजिक, 
श्राथिक, आन्तरिक श्रौर वेदेशिक । इस प्रकाशन का रूप व्यापक होने के काररण 
ग्रनिवार्यतः विभिन्‍न विषयों को संक्षप में ही दिया जा सका है । 
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१. सामाजिक 








शिक्षा 


हिन्दी का विकास 

भारत सरकार ने २६ सितम्बर १६५३ को हुई हिन्दी शिक्षा समिति की 
तीसरी बंठक की सिफारिश पर भारतीय यनियन के पूर्वी राज्यों में, जिनमें 
आसाम, मरिपपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा श्रोर पश्चिम बंगाल सम्मिलित हे, हिन्दी 
प्रचार की योजना स्वीकार कर ली है। प्रामारिणक अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष 
तंयार करने के लिए इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी को ६०,००० 
रुपये की श्राथिक सहायता देना स्वीकृत हो चुका है। हिन्दी तथा श्रन्य भारतीय 
भाषाओं में सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों का भी एक हाब्दकोष तंयार किया 
जा रहः है । 


चाल व में ऐसे केन्द्रों की संख्या तीन से बढ़कर श्रांठ हो गई जहाँ 
कक्षाओं में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओ्रों में लगभग 
६०० विद्यार्थों हैं । माध्यमिक स्कलों में काम आ्राने वाले गणित शास्त्र, वनस्पति 
शास्त्र, भोतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा समाज विज्ञान के हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दों की कार्यनिर्वाहक सूचियां प्रकाशित को गईं और राज्य सरकारों तथा 
विश्वविद्यालयों आदि को भेज दी गईं। हिन्दी के प्रचार के लिए, विशेषकर 
अहिन्दी भाषा-भाषो क्षेत्रों में, पंचवर्षोप योजना में निर्दिष्ट पाँच लाख रुपपों के 
अलावा ३,६६,००० रुपयों की श्रौर व्यवस्था रखी गई है । 


विश्वविद्यालय तथा प्रोद्योगिक शिक्षा 
डा० एस० एस० भटतागर की श्रध्यक्षता में नवम्बर १६५३ में विश्व- 


रे 
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विद्यालय भ्रन॒ुदान ग्रायोग को स्थापना हुई । श्रायोग एक विद्येषज्ष समिति के 
रूप में केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों में सुविधाश्रों के समन्वय तथा स्तर 
कायम रखने से सम्बन्धित समस्याश्रों के विषय में परामश देगा। इसका एक 
महत्वपूर्ण कार्य विश्वविद्यालयों की वित्तोय आ्रावइयकताशों की जांच-पड़ताल 
करना तथा अनुदानों के लिए राशियों के निर्धारण में केन्द्रीय सरकार को 
सलाह-मध्विरा देना होगा । 


विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर अ्रमल किये जाने की 
प्रगति के पुनविलोकन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति 
नियुक्त को गयी । समिति ने प्राथमिकताश्ों की एक सूची तेयार की । केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर ने फरवरी १६५४ की अपनी बेठक में इस सूची को 
भ्रपनौ स्वीकृति दी । मानव विद्याप्नों (ह्यू मेनिटीज्ञ) के श्रध्ययन सम्बन्धी श्रनु- 
सन्धान-छात्रव त्तियों को योजना बाली संस्था का विशेष उल्लेख भी किया जा 
सकता है । 


प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में ग्रखल भारत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ के 
सुझाव पर १६४७-४८ में झ्रारस्भ किया गया विकास-कार्यक्रम श्रब प्रायः प्रा 
होने की भ्वस्था में है। सात व्यक्तियों की समिति की सिफारिश पर परिषद 
ने प्रोद्योगिक शिक्षा को सभी दृष्टि से उन्‍नतति करन तथा उसके विस्तार को 
एक योजना तंयार को है। इस योजना के फलस्वरूप (क) स्नातकोत्तर अध्ययन 
को सुविधाओं, उच्च प्रशिक्षण तथा भश्रनुसन्धान का विकास होगा, (ख) पू्व- 
स्नातक स्तर पर इंजोनियरिंग और टेकनोलोजी के शिक्षर की सुविधाश्रों में 
वृद्धि होगी, (ग) श्रांशिक समय के पाठयज्नमों, प्रत्यास्मरण पाठयक्रमों, उद्योग- 
थंधों के साथ-साथ श्रध्ययन तथा ग्रन्य प्रकार के शिक्षणों की सुविधाओं की 
व्यवस्था हो सकेगी तथा (घ) मुद्रश प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रशासन, व्यवसाय- 
प्रबन्ध झ्रादि के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी । 


खड़गपुर की भारतोय प्रौद्योग्की संख्या में १६५३-५४ में ७५० छात्र 
थे । १६५४-५१ में छात्रों की संख्या १,१०० हो जाने की गश्राशा है। बंगलोर 
की भारतीय विज्ञान संस्था के विस्तार का कार्यक्रम, जिसमें पौने दो करोड़ रुपये 
व्यय होंगे, करीब-करीब प्रा हो छ॒का है। 


है. 
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कला और संस्कृति 
सरकार कला श्र संस्कृति के विकास की श्रोर बराबर ध्यान देती झा 
रही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक द्ृस्ट स्थापित करने के निर्णय के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय संगीत नाटक श्रकादमी श्रोर राष्ट्रीय साहित्य श्रकादमी स्थापित को 
जा चुकी है । सरकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना के लिए एक 
;रस्ताव भी स्वीकार कर चुकी है । राष्ट्रीय कला भवन के लिए जयपुर हाउस 
प्राप्त कर लिया गया है । 


बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों शोर बाल कला-कृतियों की जनवरी 
१६५४ में नई दिल्‍ली में हुई श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए “शंकर्स वोकली' को 
१२,००० रुपये दिये गये । 


सरकार विभिन्‍न भारतीय भाषाञ्रों के उच्चकोटि के ऐसे लेखकों तथा 
विद्वानों को बत्तीय सहायता देने का कार्यक्रय भी स्वीकार कर चुकी है, जिनको 
सहायता की आवद्यकता है। 


अन्तर्सास्कृतिक सम्बन्ध 
चाल वर्ष में सांस्कृतिक सम्बन्ध के लिए व्यवस्था दो भिन्‍न-भिन्‍न शीष॑कों 
के श्रन्तगंत की गई थी : (१) सामान्य सांस्कृतिक कार्य, तथा (२) प्रधान 
मंत्री के श्रन्रोध पर वतंमान श्रान्तरिक और वाह्म सांस्कृतिक कार्यों में वृद्धि 
करने के लिए व्यवस्था । 


श्रमेरिका को भेजी गयी प्रदर्शनी कनाडा भी जा च॒को है। हमारे देश 
में रुस शोर श्रफगानिस्तान से सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल झाये । भारतोय 
आओऔर जापानो बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों का परस्पर विनिमय करने का 
विचार किया जा रहा है। चित्रों की एक प्रदर्शनी रूस श्रौर श्रन्य य्रोपोय 
देशों क्रो भेजी गयी । भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ विदेशों के साथ 
विश्वविद्यालय के श्रध्यापकों के विनिमय का कार्यक्रम तथा विदेशों में कलाकार 
सण्डल भेजने का कार्यक्रम भी चाल रखंगा। 
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संशोधित छात्रवृत्ति योजना 
संशोधित समुद्रपार छात्रवेत्ति योजना के श्रन्तगंत १६४३-५४ में २४ 
व्यक्ति चुने गये । १६५४-५५ में विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य संस्थाओं से २५ 
अ्रध्यापक और भेजने का विचार है। १६५४-५५ में इस सम्बन्ध में होने वाले 
व्यय के लिए १६५४-५५ के बजट में २,४५,७०० रुपये की व्यवस्था की 


गई है । 


भारत-जमंनी सहयोग योजना 

१६५२-५३ में भारत सरकार ने भारत-जमंनी झ्रौद्योगिक सहयोग योजना 
के अन्तगंत जमंन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओ्रों मे स्नातकोत्तर अध्ययन के 
लिए ५० छात्र तथा जमेन उद्योगों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए १०० छात्र 
भेजना स्वीकार किया। पहले ५० छात्रों की फीस माफ रहेगी, ओर श्रन्य 
१०० छात्र एप्रेन्टिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेगे। इसके बदले में भारत 
सरकार ने भारतोय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओ्रों म॑ भारतीय झ्ञाषाओं, धर्म 

तथा दशन के अध्ययन के लिए दस जम॑न छात्रों को वत्तियां दीं । 


छात्रवृत्तियाँ 
अनुसूचित जातियों, अनुसृचित जन-जातियों ओर पिछड़ी जातियों के 
छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए १६५३-५४ के बजट में ४० लाख रुपये की 
व्यवस्था की गई है। द्ात्रवृत्तियों के लिए बहुत अधिक संख्या में आये हुए 
प्राथना-पत्नों की दृष्टि से यह राशि अपर्याप्त पायी गयी और इसके अतिरिक्त 
२२ लाख रुपये की और व्यवस्था की गयी हे । 


फ्रांसीसी छात्रों को वृत्तियाँ 
दिदशों में भारतीय छात्रों को अध्ययन के लिए कई विदेशी सरकारों 
द्वारा छात्रवत्तियाँ दिए जाने की सख्भावना के बदले में भारत सरकार ने एक 
छात्रवत्ति योजना बनाई है। तदनसार भारत सरकार ने फ्रांसोसी छात्रों को 
छात्रवत्तियाँ देने की एतदर्थ योजना को, जो १६४६-५० में स्वीक्रार को गयो 
थी, १९५३-५४ में फिर से चालू करने का निर्णय किया । इस योजना के 
अ्न्तगगंत भारतीय विश्वविद्यालयों में श्रध्यापन तथा श्रनसन्धान के लिए फ्रांसीसी 


द्‌ 


सामाजिक 


नागरिकों को दो-दो वर्षों को छात्रवत्तियाँ दी गई हैं। १६५३-५४ के लिए 
२८,५०० रुपये की व्यवस्था को गई थी श्र १६५४-५५ में २०,००० रुपये 
की व्यवस्था की गई है। 


विचार-गोष्ठियाँ और सम्मेलन 

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यनेस्को ) 
के स्थायो भारतोय राष्ट्रीय झा "ेग का सर्वेप्रथण सम्मेलन € जनवरी १६५४ 
से १४ जनवरी १६५४ तक नई दिल्‍ली में हुआ। सम्मेलन में श्रफगानिस्तान, 
मिस्र, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान तथा अन्य देशों के राष्ट्रीय आयोगों के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यूनेस्को के कार्यक्रमों और नीतियों पर पुनविचार 
किया गया । सम्मेलन में यूनेस्को के कार्यक्रमों का पूर्वोक्ररण करने की 
महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जिससे एशियाई और श्रफ्रीकी देशों को आवदध्य- 
कताएँ पूरी हो सके । 


यूनेस्को के सम्मेलन को १६५३ में हुई श्रसाधाररणण बंठक में भारत की 
ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति डा० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया । भारत सरकार ने जुलाई १६५३ में जेनेवा 
में हुए १६ वें श्रग्तर्राष्ट्रीय सावंजनिक शिक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। 
इस सम्मेलन में संसार के विभिन्‍न देशों की शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर 
विचार किया गया । सम्मेलन में भाग लेने वाले देश्ञों को शिक्षा-पद्धतियों की 
रचना, उनके पाठ्यक्रमों श्रादि पर विचार विनिमय हुआ्रा । 


सामान्य विकास 
पंचवर्षोय योजना के श्रन्तगंत बुनियादी (बेसिक) तथा सामाजिक शिक्षा 
योजनाञ्रों को कार्यान्वित करने के लिए १,६८,७५,००० रुपये को व्यवस्था 
की गई है। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र मं कई नई योजनाओं पर भी काम 
आरम्भ किया गया। 


पाठयपुरतक ग्रनुसन्धान व्यूरों तथा शक्षरिगक और व्यावसायिक पथ- 
प्रदर्शन व्यूरों की केन्द्र और राज्यों में स्थापना भी नई योजना का श्रंग है । 
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श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को श्रध्यक्षता में समाजकल्यार बोर्ड की स्थापना 
हुई । इसका काम है समाज कल्याण का काम करने वाली विभिन्‍न संस्थाश्रों 
के कार्यो में समन्वय करना श्रोर उन्हें संगठित करना तथा श्रन्य संस्थाओं को 
वित्तीय सहायता देना । दारोरिक उन्नति की शिक्षा तथा नवयुवक कल्यार के 
लिये भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है, जो राज्य सरकारों, विश्वविद्या- 
लयों तथा स्वयंसेवक संगठनों की सहायता से कार्यान्वित किया जायगा। 


माध्यमिक शिक्षा झ्रायोग को रिपोर्ट सितम्बर १६९५३ में प्रकाशित हुई। 
आशा हे कि कुछ श्रोर महत्वपूर्ण सुझावों को श्रागामी शिक्षा-वर्ष में कार्यान्दित 
किया जायगा। 


फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से चार विदेशी श्रोर चार भारतोय शिक्षा- 
शास्त्रियों की एक मण्डली को भारत, यरोप और श्रमेरिका की माध्यमिक 
शिक्षा प्रणालियों का विस्तृत श्रोौर तुलनात्मक श्रध्ययन करने का काम सोंपा 
जया । इनके श्रध्ययन में विशेष ध्यान शिक्षकों के प्रशिक्षण की पद्धतियों और 
पाठयज्नमों के पुन्गंठन पर दिया जाना था। 


माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हेड्मास्टरों के 
विचारगोष्ठी श्रवकाश शिविर का लगना था। इस शिविर में २५ राज्यों के 
५० हेडमास्टरों ने भाग लिया ओर श्रपने श्रपने स्कूलों के सुधार का कार्यक्रम 
बनाया । ट्र निग कालेजों को विशिष्ट समस्याझ्रों पर श्रनुसन्धान कार्य करने के 
लिये प्रोत्साहन देने का कार्मक्रम भी पुरा कर लिया गया है। इस कारयंक्रुम को 
श्रागामी वर्ष में कार्यान्वित किया जायेगा। 


शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं । माध्यमिक 
स्‍्कलों के लिए हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की काये-निर्वाहक सूचियों का भी 
उल्लेख किया जा सकता हे । 


शिक्षा संस्थाश्रों में दिखा सुना कर सिखाने की प्रणणालो के श्रधिक से 
अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शिक्षा मन्त्रालय ने यनेस्को के 
सहयोग से शिक्षरण लेने वाले छात्रों के लिये तीन महीने के वर्ग मंसुर में मार्च 


पु 
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से मई १६५३ तक लगाये । १६५३-५४ के बजट में शिक्षा मन्त्रालय के दिखा 
'सुनो कर सिखाने वाले विभाग के कार्यों के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था 
'की गयी थी । 


भारत के राष्ट्रीय श्रभिलेखागार ने अ्रभिलेख प्राप्त करने, छात्रों को श्रनु- 
सन्धान को सुविधाएं देने तथा अ्रभिलेखों के प्रशिक्षण को सुविधाश्रों की व्यवस्था 
करने में भ्रच्छी प्रगति की । इस विभाग के लिये १६५३-५४ में 3,६३,७०० 
रुपये निर्धारित किये गये । 


पुरातत्व विभाग ने इस वर्ष अभपने कार्यों के लिये ४४,२६,००० रुपये की 
स्वीकृति दो । भाग “ख' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक इस विभाग 
द्वारा प्राप्त कर लिये गये हे श्रोर इसके लिये ६,६६,००० रुपये की लागत पर 
दो नये केन्द्र खोले गये हें । 


शरोर रचना शास्त्र विभाग द ज्ञगवंतन में श्रपने दो केन्द्रों में 
सामूहिक जीवन पर श्रपनी श्रन्तिम रिपोर्ट पूरी कर ली हें । इस विभाग के 
लए ७,१३,००० रुपये रखे गये हे । 


खारप्य 


स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल का कार्यालय चिकित्सा तथा सावें- 
जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर भ्रपना नियन्त्रण रखता तथा इनके सम्बन्ध 
में स्वास्थ्य मन्त्रालय को आवश्यक परामझआ देता है । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ 

ग्रगस्त १६५२ में एक केन्द्रोय रघास्थ्य परिषद की स्थापना को गई। 
इस परिषद्‌ में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्‍्त्री श्नौर राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री होते हैं। 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री इस परिषद्‌ का श्रध्यक्ष होता है । यह परिषद्‌ स्वास्थ्य, 
चारों श्रोर के स्वस्थ वातावरण, पौष्टिकता, स्वास्थ्य शिक्षा के सभो पहलुझ्नों से 


€ 
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सम्बन्धित विषयों पर विचार और सिफारिश करतो तथा प्रशिक्षण श्रोर श्रनु- 
सन्धान श्रादि की सुविधाश्रों को प्रोत्साहन देती है । 


स्वास्थ्य मन्त्री का विवेकान॒दान 

श्रनुसन्धान कार्यों में संलग्न तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था 
करने थाली संस्थाओ्रों की सहायता के लिये प्रति वर्ष ३ लाख रुपयों को व्यवस्था 
की जाती है । चाल वर्ष में कोढ़ के श्रनुसन्धान कार्य, तपेदिक की चिकित्सा, 
प्रन्धों की सहायता, बालकल्यारा, प्राइवेट चिकित्सा-संस्थाश्रों के लिये श्रस्पताल 
के उपकररों तथा दवाओं की खरोद, प्राइवेट चिकित्सा संस्थागत्रों तथा कल्यार- 
केन्द्रों के लिये भवन निर्मारण तथा चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था आदि 
कार्यों के लिए सहायता दी गई। 


स्वास्थ्य मन्त्री का कल्याण-कोष 

इस कोष में से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाग्रों की स्थापना, वर्तमान 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-संस्थाओ्रों को सहायता देने तथा समाज-कल्यारा के 
कार्यो को प्रोत्साहन देने में व्यय किया जाता है । 


सरकारी नौकरों के लिए स्वास्थ्य-सेवा 

सरकारी नोकरों के लिए अनुदायी स्वास्थ्य सेवा की एक योजनाब्वनाई 
गयी है जिससे केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों को चिकित्सा. 
सम्बन्धी उचित सुविधाएँ दी जा सकें । 


अस्पतालों का पुनर्गठन 
रांची स्थित मानसिक रोग का श्रस्पताल अ्रब से सीधे केन्द्रीय सरकार 
के नियन्त्रण श्रोर प्रबन्ध में रहेगा और १६५४-५५ के बजट में इसके लिए 
१५,१६,४०० रुपये की व्यवस्था रखो गयी है। श्रस्पताल के पुनर्गठन की 
योजना पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत रखी गयी है । 


नई दिल्‍ली स्थित विलिगडन अस्पताल तथा नरसिग होम १ जनवरी, 
१६५४ को नई दिल्‍ली म्युनिसिपल कसेटी से भारत सरकार द्वारा श्रपने 
अधिकार में ले लिए गये । दोनों का विस्तार किये जाने की सम्भावना है । 


१० 
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१ मा, १९५४ को भारत सरकार ने सफ़दरजंग अ्रस्पताल भी अपनी 
देख रेख में ले लिया । इसके पहले यह शअस्पताल दिल्‍ली राज्य सरकार के 
नियन्त्रण में इविन अस्पताल के एक भाग के रूप में चल रहा था। इस 
प्रस्पताल में एक गुप्त रोग-प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक शरीर चिकित्सा प्रणाली 
विभाग (फोीज़ियोथेरोपी ) खोले जा रहे हैं । 


बम्बई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल के ले लिये जाने के प्रश्न का 
निर्णय होने तक भारत सरकार ने श्रस्पताल को १६५३-५४ से तोौन वर्षों के 
लिए १,००,००० रुपये की सहायता देने का निर्णय किया है । अस्पताल की 
व्यवस्था एक ऐसी सम्रिति करेगी जिस में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे । 


अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था 

भारत सरकार ने १,८०,००० रुपये के अनावतेंक व्यय तथा १,३६,५०० 
रुपये के आवतंक व्यय पर बंगलोर में एक अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य 
संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है। मंसुर सरकार वर्तमान अस्पताल 
के भवनों के विस्तार तथा उपकरणों की खरीद में योग देगी। आशा है कि 
संस्था का कार्य शीघ्र ही श्रारम्भ हो जायगा । 


अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को गअ्नुदाय 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के अनुरोध पर भारत का वार्षिक अ्न॒दाय 
बढ़ाकर ७५,००० रुपये वाषिक करने का निरगंय किया गया हे । जेनेवा स्थित 
लीग आाफ़ रेड ऋ्रास सोसाइटीज्ञ द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा में भारत 
सरकार ने १६५२-५३ में ५०,००० रुपये का अ्नुदाय दिया। 


स्वास्थ्य शिक्षा 
सिनेमाश्रों, पर्चों तथा पुस्तिकाश्रों की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा को 
योजना द्वारा नागरिकों में सावेजनिक और व्यक्तिगत सफाई की भावना पेंदा 
करने का विचार किया जा रहा है। 
स्थायी रूप से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यरो की स्थापना करके 
स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है । 
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प्रशिक्षण और अनुसन्धान 

विस्थापित लड़कियों श्रौर महिलाओ्रों को उपयोगी धन्धों में लगाने के 
लिए उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से पुनर्वास मन्त्रालय ने उन्हें दाइयों का प्रशिक्षण 
देने की एक योजना चाल की है। यह प्रशिक्षण फरीदाबाद तथा राजपुरा 
स्थित सहायता-शिबिरों से सम्बद्धित अश्रस्पतालों में तथा दिल्‍ली के लेडी हाडिग 


अ्रस्पताल झोर सेंट स्टीफंस ग्रस्पताल में दिया जायेगा। 


वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अ्रवस्थापित वलल्‍लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट 
में तपेंदिक की बोमारी की चिकित्सा सम्बन्धी डिप्लोमा-कोर्स श्रारम्भ किया 
गया है। झ्राथिक दृष्टि से इस संस्था की व्यवस्था भारत सरकार के ही 
नियन्त्रश में है । 


नर्सिंग कालेज 

१६५३ में कालज में बी. एस. सी. (श्रानसं) के लिए १६ छात्राएं और 
'पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए १५ छात्राएं भरती की गईं । यह कालेज 
अन्तत: श्रखिल भारत चिकित्सा धिज्ञान संस्था का हो एक अंग बन जायेगा । 


भारत की मलेरिया निवारक संस्था 

इस संस्था का एक मुख्य कार्य मलेरिया को रोक-थाम के विभिन्‍न पहलश्रों 
'पर श्रनुसन्धान करना है। चिकित्सा अधिकारियों का श्रध्ययन काल, जो पहले 
छः सप्ताह का था, श्रब १२ सप्ताह का कर दिया गया हे। राज्य सरकारों 
द्वारा भेज गये छात्र ही इस में अ्रध्यपन करते हें । विचाराधीन वर्ष में २२ 
चिकित्सा श्रधिकारियों (इनमें दो शिक्षार्थो विद्व स्वास्थ्य-संगठन की श्रोर से 
अफगानिस्तान के थे) तथा १३३ मलेरिया इन्स्पेक्टरों (नेपाल के ११ इंस्पेक्टरों 
सहित) को प्रशिक्षण दिया गया। 


भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ 
भारतीय श्रौषधि संस्कार ग्रंथ समिति का काल, ज्ञो २३ नवम्बर १६५३ 
वक का था, एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कलकत्ता स्थित आर. 
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जी. कार सेडिकल कालेज के औषधि विज्ञान के अध्यापक डा. बो. एन. घोष 
इस समिति के नये अध्यक्ष नियुक्त किये गये । 


विश्व-स्वास्थ्य संगठन 
भारत १६४८ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन को स्थापन। के समय से, उसका 
सदस्य रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये इसका प्रादेशिक कार्यालय नई 
दिल्‍लो में स्थापित किया गया है । 


१६५३ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने इसके श्रथवा भारत सरकार द्वारा 
चालू की गई विभिन्‍न योजनाप्नरों में लगे २८ भारतोय कमंचारियों को 
वत्तियां दीं । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्तर्राष्ट्रीय वाल संकट कोष (यूनिसेफ) 

यूमिसेफ़ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है । यह गर्भवती माताश्रों 
तथा बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। सहायता साधा- 
रखातया सामानों के रूप में दी जाती है। भारत सरकार ने १६५३ में इस 
कोष में १५ लाख रुपये दिए और इतने हो रुपये वह चाल वर्ष में देना 
चाहती है । 


परिवार आयोजन 

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अ्रध्ययन किया जा रहा है । 
इसके दो केन्द्र दिल्‍ली में तथा एक केन्द्र मंस्र राज्य में है। श्रध्ययन का 
परिणाम १६५४ में मिलने की आशा है। 


तपेदिक निरोध काये 

बी. सी. ज्ञी. के टीके लगाने का कार्यक्रम, जो श्रन्तर्राष्ट्रीय तपेदिक निरोध 
झ्रान्दोलन, विश्व-स्वास्थ्य संगठन और संयुक्तराष्ट्रीय श्रन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट 
कोष की सहायता से १६४८ में शारम्भ किया गया था, और श्रधिक विस्त॒त 
कर दिया गया है । यह आन्दोलन २१ राज्यों तक फंला दिया गया है और 
ऐसी हऋ्ाशा है कि शीघ्र ही शेष राज्यों में भी पहुँच जायगा । दिसम्बर १६५३ 
के अन्त तक २ करोड़ ५६ लाख व्यक्यों की परोक्षा क्री गयी और लगभग 
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८० लाख व्यक्तियों को बी. सी. जी. के टोके लगाये गये । इस आन्दोलन के 
विस्तार के साथ-साथ गुद्ण्डी स्थित प्रयोगशाला से विभिन्‍न राज्यों को टीके 
अधिक मात्रा में भेजने को कहा गया है। प्रयोगशाला से टीके मलाया, सिगापुर, 
बर्मा श्रोर लंका भी भेज ज़ाते हे। गृइण्डी में बो. सी. जी. की टीका प्रयोगशाला 
के लिए नये भवन का निर्मरिण क्या जा रहा है। जुलाई १६५३ में मेहरोली 
में एक तपेदिक अस्पताल स्थापित किया गया और दूसरा अ्रस्पताल स्थापित 
किया जाने वाला था । 


ग्रावश्यक कानून 
धात्री विद्या, दन्‍्त चिकित्सा और श्रौषधि तंयार करने के व्यवसायों पर 
नियंत्रण रखने के लिए कानून बना दिया गया है। केन्द्रीय धात्री विद्या 
परिषद, दब्त चिकिस्सा परिषद और आओषधि विद्या परिषद्‌ स्थापित की जा 
चुकी हें । 


१६५३ का ओषधि और चामत्कारिक चिकित्सा विधेयक (आपत्तिजनक 
विज्ञापन ) राज्य परिषद्‌ में दिसग्बर १६५३ में प्ररतुत किया गया और परिषद्‌ 
द्वारा फरवरी १६५४ में पास किया गया । इस विधेयक का उद इय है श्रोषधियों 
के विज्ञापनों पर नियन्त्रण तथा चामत्कारिक चिकित्सा उपायों के विज्ञापनों 
को रोकना । 


संसद में प्रस्तुत १६५२ का खाद्य मिलावट विधेयक प्रवर समिति के 
सामने आा चुका हे। इसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं ह--(१) एक केन्द्रीय 
खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना जिसके पास खाद्यों के नमूने विशेषज्ञों को 
सम्मति के लिए भेजे जायेंगे, (२) एक केन्द्रीय खाद्य स्‍तर समिति की स्थापना 
जिसमें केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और ये प्रतिनिधि कातन 
के प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर सलाह-मदिवरा देंगे और (३) खाद्य वस्तुश्रों 
तथा श्रन्य वस्तुझ्ों के स्तर को नियन्त्रित करने से सम्बन्धित कानन बनाने का 
श्रधिकार केन्द्रीय सरकार को देना । 
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१९५१ की भश्रखिल भारतीय जनगरणना के अ्रनुसार पद्चिचम तथा पूर्व 
पाकिस्तान से भारत श्राने वाले कुल विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७२ लाख 
६५ हजार है। तब से श्रव तक पूर्वों पाकिस्तान से ६ लाख ५५ हजार व्यक्ति 
भारत आआ क्षुके हें। इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७६ लाख ५० 
हजार तक पहुँच गई हे । 


देहातों में पुनर्वास 

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में से किसान विस्थापित 
फिर से पूरे तौर पर बसाये ज्ञा चुके है । भूमि दिए जाने के श्रलावा जिन 
व्यक्तियों को आवश्यकता थी उन्हें बीज, बेल, श्रौजार आदि खरीदने के लिए 
ऋरणण भी दिए गये हे । १६५३-५४ के अ्रन्त तक इस प्रकार € करोड़ १० लाख 
रुपये के ऋण वितरित किये जा चके होंगे । 


पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित खेतिहर और सामान्य परिवारों को 
कुल संख्या २ लाख ६२ हजार है । ये सब परिवार पूर्वी प्रदेश के देहातो क्षेत्रों 
में बसाये जा चुके हू । भश्रनुमान हे कि १६५३-५४ के अन्त तक मकानों के लिए 
ऋषणात, खेती के ओजारों की खरीद आदि के लिए £ करोड़ ६२ लाख रुपये 
उन्हें दिये जा चुकंगे । 


शहरी बस्ती 
पश्चिम पाकिस्तान से आये लगभग २४,७०,००० विस्थापित व्यक्ति 
३,७६९,००० घरों में बसाये जा चुके हे। उन्हें २७,००० निष्क्रमणार्थों दृकानें 
तथा २,००० झौद्योगिक संस्थान भी आवंटित किये जा क्षके हुँ श्र विभिन्‍न 
कस्बों में ३२,००० नयी दुकाने बनायी जा चुको हे । 


पुर्व पाकिस्‍तान से श्राये विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए 
सरकार की शोर से जमीन और ऋरण दिये गये हें । श्रक्तूबर १६५३ के श्रन्त 
तक २,५६, ००० मकान या तो बनकर तंयार हो चुके थे या बनाये जा रहे थे । 
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ग्रनुमान है कि १६५३-५४ के ग्रन्त तक विभिन्‍न गहनिर्माण योजनाश्रों पर 
सहायता झोर ऋण्ा के रूप में १३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय किये जा 
चरकेंगे । 


ऋण 

विस्थापित व्यक्तियों को तीन प्रकार के ऋण दिये गये : (१) उन 
विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋरण जो श्रपने निजी 
कारोबार स्थापित करना चाहते हें; ये ऋणा केवल नयी बस्तियों के निवासियों 
को ही दिये गये, (२) पुनर्वांस-वित्त-प्रशासन द्वारा दिए गये ऋरण, (३) नयी 
बस्तियों में नये उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योगपतियों को दिये गये ऋण । 
इसके भतिरिकत लाभदायक नोकरियाँ प्राप्त करने में सहायता देने के सम्बन्ध 
में उनमें से कुछ को सरकारी नोकरियाँ दिलवाई गयीं और कुछ को प्राइवेट 
नोकरियाँ, ओर शेष लोगों को सरकार द्वारा संगठित झौद्योगिक श्रोर व्यावसा- 
यिक प्रशिक्षण को योजनाञों से लाभ पहुँचा 


शिक्षा 
विस्थापित छात्रों को रियायतों और प्रनुदानों के रूप में सहायता दो 
गयी । नयोी संस्थाओं की स्थापना द्वारा तथा वर्तमान संस्थाओ्रों को सहायता 
देकर शिक्षा सम्बन्धो सुविधाप्रों का भी विस्तार किया गया । १६५३-५४ में 
पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित छात्रों को शिक्षा पर १ करोड़ रुपये 
श्रोर पूर्व पाकिस्तान से प्राये विस्थापित छात्रों को शिक्षा पर २८ लाख रुपये 


व्यय किये गये। 
सहायता 


पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति 

१६५०-५१ में सभी सहायता-शिविरों के बंद किये जाने के समय से 
केवल उन्हीं महिलाशों श्रौर बच्चों, बुड़ढों श्रौर भ्रशक्त व्यक्तियों को सहायता 
दी जा रही है जिनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है। तपेदिक के रोगियों 
को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुछ बस्तियों में चिकित्सा सम्बन्धी सहा- 
यता को सुविधाएं भी दी गई हूं । 
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निराधित महिलाशों, बच्चों, बुड़ढों श्रोर श्रशक्त व्यक्तियों को जो श्रशक्त- 
गहों में रह रहे हैं श्रोर जिनकी क्षतिपूर्ति की माँगों की जाँच हो चुकी है, क्षति- 
पति के मामले में प्रायमिकता दी जा रही है। उनसे कह दिया गया हे कि वे 
अशक्त गह में रह सकते हें ओर उनके जीवन निर्वाह पर जो व्यय आयेगा, 
वह उनको दी जाने वालो क्षतिपूर्ति की राशि में से काट लिया जायेगा | 
१६५३-५४ के अन्त तक क्षतिपति के रूप में ३ करोड़ रुपये दिये जा चुकेंगे। 


पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति 

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये शिविर अ्रभी भरी चलाये जा 
रहे हैं। १६५३-५४ के प्रारम्भ में इन शिविरों में स्थायी रूप से रहने वालों 
के अतिरिक्त लगभग ८६,००० व्यक्ति थे। जनवरी १६५४ तक यह संख्या 
घट कर ७६,०७५ रह गई । ४०,००० निराश्चित महिलाओं, बच्चों, बुड़ढ़ों 
श्रौर ग्रशकक्‍तों को भी सहायता दी जा रही है। १६५३-५४ में सहायता कार्य 
पर २ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । 


जीवन-निर्वाह भत्ता 

पश्चिस पाकिस्तान से आये लगभग १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को 
जीवन-निर्वाह्‌ भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि ये वृद्धावस्था, गशक्तता, 
बीसारो आदि के काररण रोज़ो नहीं कमा सकते और शभ्रत तक ये पश्चिम 
पाकिस्तान में स्थित शहरी चल सम्पत्ति से होने वाली आ्राय पर पग्राश्चित थे । 

दिसम्बर १६५३ तक उनके जीवन-निर्वाह पर करीब १ करोड़ २० लाख 
रुपये व्यय हो चुके थे । ये व्यक्ति उस श्रेणी में आते हें जिसे श्रन्तरिम क्षति- 
पूति योजना के श्रन्तर्गत उच्च प्राथमिकता मिली हुई है । इनमें से कुछ सो 
व्यक्तियों को क्षतिपूृति का धन दिया जा चुका है और उनका भत्ता बन्द कर 
दिया गया है । जब शेष व्यक्तियों को भी क्षतिपूति दी जा चकेगी तो भत्ता 
देना समाप्त कर दिया जायगा । 


क्षतिपूति का भुगतान 
पश्चिम पाकिस्तान से श्राये विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके दावों की 
जाँच की जा च॒को है, क्षतिपूति को योजना को अ्रन्तिम रूप तब तक नहीं दिया 
जा सकता जब तक यह मालूम न हो जाये कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के मामले में 
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पाकिस्तान के साथ समभोता हो भी सकता है या नहीं । 


तबतक के लिए, कुछ विशय प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
एक अन्तरिम योजना स्वीकृत को जा चुकी हे । 


क्षतिपूति के भुगतान के लिए एक विद्येष व्यवस्था को गयी हे । अरन्तरिम 
क्षतिर्पत योजना के अन्तर्गत कुछ धर्मों के दायेदारों को श्रधिक प्राथमिकता 
दी गई है । योजना में उन लोगों को जो जीवन-निर्वाह खर्च पाते हे, जो 
अशकत-गहों में रहते हे श्रोर जो श्रशक्त-गृहों के बाहुर निःशुल्क सहायता पाते 
हैं, १६५३-५४ में नकद रुपये दिये जाने क्री व्यवस्था को गई है। १,३०० से 
अधिक ऐसे व्यक्तियों को कुल ४२ लाख ५० हजार रुपये दिये जा चुके हें। 
अन्तरिम क्षतिर्पुति योजना के अन्तर्गत नकद रुपये दिये जाने के बदले में 
६,००० मिट्टी के झोपड़ों का स्वामित्व उन भोपड़ों में रहने वालों को दे दिया 
गया है । इन भोपड़ों की लागत १८ लाख रुपये है । प्राथमिकता वाले १,८००० 
से अधिक दावेदार योजना के अन्तगगंत सरकार द्वारा बनायी गयी २७ नयी 
बस्तियों में रह रहे हें । निवास स्थानों के श्रद्ध -स्थायी श्रावंटत सम्बन्धी पहली 
कारंवाई के रूप में सम्पत्तियों का मुल्यांकन किया गया है। निष्क्रमणार्थियों 
के मकानों था सरकार द्वारा बनवाए गये घरों में रहने वाले प्राथमिकता वाले 
दावेदारों को १ नवम्बर १६५३ से किराया देने से मक्‍त कर दिया गया है । 


पाकिस्तान के साथ समभोता-वार्ताएँ 

कराची में जुलाई और अगस्त १६५३ में हुए विचार विनिमय के फल- 
स्वरूप चल सम्पत्ति समभोता की कई मदों को कार्यान्वित किये जाने का 
निर्णय हो चुका है। इस समभोते का सम्बन्ध हे निण्क्रमराथियों के उन गह 
तथा सम्पत्तियों के बेचने या हटाने से, जो या तो कस्टोडियन के अ्रधिकार में हें, 
या मित्रों के पास हे या पुनर्वास के लिए ले ली गई है, अधिकार में की गई 
चल-सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करने से, गाड़े हुए धन को हटाये जाने से, 
कस्टोडियन के पास रक्षित बिक्री की रकम तथा चल-सम्पत्ति के हस्तान्तररण 
से तथा पोस्ट आफिस सेविग्स बेक एकाउन्टों तथा पोस्टल पार्सलों के 


हस्तान्तरण से । 


श्प 
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श्रम 


कानन 

इस थर्ष दो महत्वपूर्ण कानन पास हुए--श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन) 
कानतन १६५३ और एप्प्लाइज़् प्राविडेंट फंड (संशोधन) कानन १६५३ ॥। पहले 
कानत म॑ कारखाने के बन्द होने या छटनोी को अवस्था में मजदूरों जो क्षतिपूर्ति देने 
की व्यवस्था है । कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में कानन में जो व्यवस्थाएँ हूं, 
ते १ अप्रेल १६९५४ से बागान उद्योग के लिए भी लाग कर दी गईं । एम्प्लाइज़ 
प्राविडेप्ट फंड ( संशोधन ) कानन १६५३ इसलिये बनाया गया कि 
जिससे उक्त कानन के कुछ दोषों ओर प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर 
किया जा सके। 


श्रम कानूनों का कार्यान्वित किया जाना 


एम्प्लाइज़ प्राविडेन्ट फंड योजना 

एम्प्लाइज़ प्राविडेन्ट फंड कानून उन मजदूरों पर लाग होता हे जो सीमेंट, 
सिगरेट, बिजली के सामान तथा यांत्रिक और सामान्य इंजीनिर्यारंग का सामान 
बनाने वाले उद्योगों, छपाई, कागज, वस्त्र उद्योग तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग 
में लगे हों । कानून तभी लागू होगा जब किसी कारखाने में लगे मजदूरों की 
संख्या ५० या उससे अधिक हो । यह सरकारी कारखानों या स्थानीय सं॑स्थाश्रों 
झोर उन संस्थाओ्रों पर लाग नहीं होगा जिन्हें स्थापित हुए ताँव वर्ष से कम 
समय हुआ है । दिसम्बर १६५३ के अन्त तक उन कारखानों से, जिन पर यह 
कानन लाग होता है, कुल प्राविडेण्ट फंड ६ करोड़ ४६ लाख रुपये संग्रहीत 
हुआ । यह धन श्रोद्योगिक गृह-निर्मारण योजना के लिये व्यय किया जायेगा । 


योजना को कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त 
कर लेने पर, इसे श्रन्य उद्योगों पर भी लाग्‌ किया जायेगा। 


इस समय कोयला खान प्राविडेन्ट फंड और बोनस योजना में भाग लेने 
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वालों की संख्या ६,६३,३३२ है। ३१ अक्तबर १६५३ तक १२,२८७ को 
११,७८,४४१ रुपये प्राविडेन्ट फंड दिया गया । 


७ मई, १६५३ को इम्प्लाइज़् स्टेंट इंडयोरेन्स योजना, १६४६, पंजाब के 
कई ओद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू की गई-श्रमतसर, बटाला, लुधियाना, 
जालंधर, भिवानी, श्रब्दुल्लापुर-जगाधरी झ्रौर श्रम्बाला । इस योजना के 
कलकत्ता शहर झौर हवड़ा जिले में कार्यान्वित किये जाने की तेयारियाँ की गई 
हैं । इसे नागपुर, कोयम्बट्र तथा मध्य भारत के कुछ कस्बों में भी लाग्‌ करने 
के सम्बन्ध में कारवाई की जा रहो है । 


खेतों में काम करने वाले सजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें 
निर्धारित की गयीं हे जो बिहार राज्य के पटना डिवोज़्ञन, उत्तर प्रदेश के 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बाना, बाराबांकी, जोनपुर, रायबरेलो, फंजा- 
बाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर तथा जालोन जिलों के ५४० या उससे 
ग्रधिक एकड़ के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों, अजमेर, बिलासपुर, कुगें, 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, पेप्सू, पंजाब, राजस्थान, मंस्र और त्रिपुरा के 
पूरे प्रे राज्यों, तथा विन्ध्य प्रदेश में सीधी जिले, पश्चिचम बंगाल में दार्जोलिग 
श्रोर जलपाईगड़ी जिले, और ग्रासाम में कछार जिले देः लिये लागू होती हे । 


मद्रास गोदो कमंचारी (नोकरी के नियम) योजना १६५२ के प्रशासनार्थ 
मद्रास गोदी श्रम बोर्ड जुलाई १६५३ में स्थापित किया गया । 


ग्रौद्योगिक सम्बन्ध 
जनवरी १६५३ से अक्तुबर १६५३ तक श्रम सम्बन्धी ऋगड़ों ओर काम 
के दिनों की हानि की संख्या ऋमशः ८१८ और २५,५३,५२६ थी । 


कुल मिलाकर खान, बड़े बन्दरगाह, रेलवे, बेकिंग तथा बीमा कम्पनी 
सम्बन्धी १८ श्रोद्योगिक झगड़े धनबाद और कलकत्ता स्थित स्थायी ट्रिब्यनलों 
के सामने रखे गये । इनके अलावा श्रन्य १२ भगड़े राज्य सरकारों के ट्रिब्यनलों: 
को तथा एक भगड़ा एतदर्थ ट्रब्यूनल को सोंपा गया । 


२० 


सामाजिक 


ग्रासाम तथा पद्चचम बंगाल में कुछ चाय बागानों के बंद किये ज़ाने से 
जो मजदूर बेकार हो गये थे, वे या तो नये बागों में लगा लिए गये या उन्हें 
कुछ दूसरा काम दिया गया। 


श्रम कल्याण 


कोयला खान 

कोयला खान श्रम कल्याण कोष के १६५३-५४ के बजट में सामान्य 
कल्याण के लिए ७८,००,००० रुपये के शोर गृह निर्मार) के लिए २२,००,००० 
रुपये के व्यय की व्यवस्था है। सामान्य कल्यारण के श्रन्तगंत श्रधिकांश व्यय 
सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने ओर चिकित्सा पर होगा। इसके शअ्रति- 
रिक्त कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए 
निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृत की गई हें :-- 


(१) ३,०२,००० रुपये के अनुमानित व्यय पर शिक्षा, मनोरंजन 
सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं देने वाले बहुद शीय केन्द्र । 


(२) बिहार के कोयला खान क्षेत्र में चार महिला कल्याण केन्द्र और 
हैदराबाद के कोयला खान क्षत्र में एक संयुक्त मातृमंगल शिशु कल्याण केन्द्र । 


(३) चांदा तथा तलचर के कोयला खान क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक 
शिक्षा केन्द्र तथा बिहार के कोयला खान क्षेत्र के लिए छः शिक्षा केन्द्र । 


(४) भरिया, रानीगंज, तलचर तथा सम्बलपुर के कोयला खान क्षेत्रों 
को बहु-उ्् शीय संस्थाओ्रों में ७०० रुपये प्रति सेट वाले दस रेडियो लगाये 
जायेंगे । इनके साथ-साथ लाउड स्पीकरों की भी व्यवस्था होगी । इसके अलावा 
चांदा के कोयला खान क्षेत्रों के मजदूरों के लिए तोन रेडियो लगाये जायेंगे । 


(५) हैदराबाद की सस्टी कोयला खानों. में काम करने वाले मजदूरों के 
यातायात के लिये ३,००० रुपये के व्यय पर एक खुली हुई मोटर खरीदी 
जायगी । 


जा 


सातवां वर्ष 


(६) धनबाद स्थित केन्द्रीय श्रस्पताल के पुनर्वास केन्द्र तथा पालना 
विभाग के ५० कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरा पाठ्यक्रम जिससे श्रशक्तः 
मजदूरों को सहायता दो जा सके ओर उन्हें दूसरा काम लिखाया जा सके । 


एक संशोधित गह निर्मारा योजना भी तेयार की गयी है जिसके अन्तर्गत 
कोयला खान के उन मॉौलिकों को ऋर तथा सहायता दी जायगी जो मजदूरों 
के लिए मकान बनायेंगे। 


ग्रश्रक की खान 

अभ्रक खान श्रम कल्यारप कोष क॑ कायं-क्षेत्र में बिहार, आन्ध्र. राजस्थान 
श्रोर श्रजमेर के अभ्नक खान क्षेत्र आते है । इस कोष के वाषिक बजट में इन 
राज्यों में कल्यारा-कार्य के लिये क्रमशः १३,६०,००० रुपणें, ४,३३,००० रुपये, 
१,२६,००० रुपये तथा ४४,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था है । बम्बई, मंसूर, 
तिरुवांकुर-कोचीन, मध्य भारत तथा मध्यप्रदेश के अभ्नक खान क्षेत्रों में कल्यारण 
कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर ॒ विचार किया जा रहा है । कोयला-खान के 
मजदूरों की भाँति अ्भ्रक खान के मजदूरों को भी चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन 
तथा मकान सम्बन्धो वंसो ही सुविधाएँ दी गई है । 


सामान्य कल्याएण-काये 
१६५३-५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अ्रल्पकालीन 
समाज कल्यार कार्य के पाठ्यक्रम के श्रन्तगंत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 
तीस श्रम-अ्रधिकारियों को सामाजिक कार्य का प्रशिक्षरण दिया गया। केन्द्रीय 
सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत काम करने वाले सभी श्रम-ग्रधिकारी 
एक केन्द्रीय समूह के अन्तगंत आ्राते हे । 


दक्षिण भारत में बागानों में मजदूरों के भरती किय जाने की कंगनी 
प्रथा उन्मलन सम्बन्धी सर्वे प्रथम उपाय के रूप में मद्रास, तिरुवांकुर-कोचीन, 
मंसूर और कुर्ग सरकारों से इस प्रथा को बुराइयों की रोकथाम के लिये कुछ 
उपाय करने को प्रार्थना की गयो हे । 


खान विधि, १६५२ की व्यवस्थाश्रों को लाग करने की कारंबाइयों तथा 


रा 


सामाजिक 


देखभाल के परिरणाम स्वरूप हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्रों तथा कोलार के 
स्वर्णं-खान क्षेत्रों में दु्घटनाएं काफी कम हो गयों। 


खानों में ऐसी दुर्घटनाश्रों को जिनके फलस्वरूप मृत्यु हो जाए, रोकने के 
लिए प्रभावकारी उपाय किये गये । खान विधि, १६५२ के श्रन्तगंत सभी 
प्रकार की खानों के लिए एक से नियमों की नियामावली तेंयार को गयी हे । 


कारखानों का निरीक्षण 
विस्तृत टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के श्रन्तगंत भारत सरकार ने चुने 
हुए उद्योगों में उत्पादन-क्षमता के और भुगतान की सुधरी हुई प्रणा- 
लियों के लाग्‌ किये जाने के लिए एक विद्येषज्ञ मण्डली को सेवाएँ प्राप्त को हें । 
पहले छः महीनों में विशेषज्ञ प्रबंधकों तथा मजद्र सभाश्रों के सामने यह सिद्ध 
कर सके कि थोड़े समय के प्रशिक्षरण से भी कारखानों के कार्य तथा उत्पादन 
क्षेत्रों में काफो प्रगति हो सकती हे । हे 


बम्बई में एक केन्द्रीय श्रम-संस्था स्थापित की जाने वाली है। संस्था में 
एक सामाजिक-श्राथिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य होगा और इसमें श्रम संबंधी 
समस्याओं के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा। इसके अ्रति- 
रिक्त इस संस्था में उद्योग से सम्बन्धित सभी लोगों के लिये कल्यारण-कार्ये 
करने वाले प्रत्येक वर्ग को स्थान प्राप्त होगा । 


कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच 
कृषि-श्रम सम्बन्धी जांच के प्रथम सोपान श्रर्थात्‌ गांव के सामान्य पये- 
वेक्षण की रिपोर्ट 'एग्रीकल्चरल वेजेज़् इन इण्डिया शीषक लेख मे प्रकाशित 


हुई है । 


इसी सम्बन्ध में दूसरे और तोसरे सोपान श्रर्थात्‌ परिवार सम्बन्धी सामान्य 
पर्यवेक्षणण और परिवार सम्बन्धी विस्तृत पर्यवेक्षण को रिपोर्ट और राज्यों पर 
झर आवश्यक श्राकडा-रिपोर्ट भी प्रकाशित को जाने वाली हे । 


सातवाँ वर्ष 


श्रम-सम्बन्धी जाँच 
इस यष “भारत के जीवन निर्वाह-व्यय के सूचनांक' शो्षंक विषय पर 
एक विशेष लेख तेयार किया गया । / काज्‌ उद्योग में काम करने वाले मजदूरों 
को स्थिति, भारत में महिला-मजदूरों की श्राथिक ओर सामाजिक स्थिति, तथा 
भवन और निर्मारण उद्योग श्रादि की भी जाँच को गयी । 


श्रम सम्मेलन 
भारत सरकार श्न्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के कार्य में पुरी गति से भाग 
लेती रही । भारत सरकार ने जिन महत्वपूर्ण श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और 
बठकों में श्रपने प्रतिनिधि मष्डल भेजे, उनमें से जन १६५३ में जनेवा में हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६ वें अधिवेशन; दिसम्बर १६५३ में टोकियों 
में हुए दूसरे एशियाई प्रादेशिक सस्मेलन; तथा श्रक्तूबर १६५३ में लंका में 
हुए एशियायी सामुद्रिक सम्मेलन का उल्लेख किया जा सकता है । 


१६५३-५४ में हुए राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों श्रौर श्रम समिति की बंठकों 
में जुलाई १६५३ में नई दिल्ली में हुआ स्थायी श्रम समिति का १३ वाँ भ्रधि- 
वेशन; जनवरी १६५४ में मेसूर में हुआ भारतोय श्रम सम्मेलन का १३ वाँ 
अ्रधिविशन; तथा फ़रवरो १६५४ में नई दिल्‍ली में हुई संयुक्त उद्योग एवं 
श्रम सलाहकारी बोड को पाँचवीं बैठक सम्मिलित हें । 


टेक्निकल सहायता 
इस वर्ष जो टेक्निकल सहायता मिली, उसमें विशेषज्ञों से मिला परामरं. 
वृत्तियाँ तथा अनुसन्धान सम्बन्धी उपकररा सम्मिलित हें । 


विशेषज्ञों की सहायता 
विभिन्‍न टेक्निकल सहायता कार्यक्रमों के श्रन्तगंत श्रम मन्त्रालय को सहा- 
यता के लिए दस विदेशी विद्येषज्ञ नियुक्त किये गये हें । ये विद्षेषज्ञ श्रौद्योगिक 
स्वच्छता, समाज-सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता सम्बन्धी श्रध्यपयन श्रादि के विषय 
में कार्यक्रम तेयार करते हे । इसके श्रलावा श्रम मन्त्रालय को दो विशेषज्ञ और 
दिये गये हूं जो बागानों के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने 


२४ 


सामाजिक 
सम्बन्धी तथा रुश्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण की योजनाप्रों से सम्बन्धित हें.। 


वृत्तियाँ 

केन्द्रीय भ्रौर राज्य सरकारों तथा उद्योग-मालिकों तथा मजदूरों के संग- 
ठनों के ३१ प्रधिकारी निम्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये : 
कम लागत के गह-निर्मारण, प्रौद्योगिक ओर व्यावसायिक प्रशिक्षरा, श्रम-सम्बन्ध, 
आओद्योगिक स्वच्छुता, श्रम सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन श्रादि। 


उपकरण 
चतुर्थ सुत्री कार्यक्रम के श्रन्त्गंत प्राप्त १,६५,००० रुपये के उपकररा, 
विदृषज्ञों की सहायता के ही एक पझ्ंग हें । 


प्रशिक्षण और नौकरी 

पुनर्वास और नोकरी के डायरेक्टरेट जनरल के भविष्य के सम्बन्ध में 
शिवराव समिति कौ रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है। इस वर्ष बिजनौर, 
बलन्द शहर, इटावा, फतेहगढ़, लखीम्रपुर-खेरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर 
नगर तथा सौतापुर के नौ कामदिलाऊ केन्द्र बन्द किये गये । डाल्टनगंज, 
लहरियासराय, विलिग्डन द्वीप तथा थाना में चार नये कामदिलाऊ केन्द्र खोले 
गये । १६५३ के भ्नन्‍्त तक कुल मिलाकर १२६ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे 
थे। दिसम्बर १६५३ के श्रन्त में केन्द्रों के रजिस्टरों में ५,२२,३६० लोगों के 
नाम दर्ज थे जबकि १६९५२ के भ्रन्त मं यह संख्या ४,३७,५७१ थी। १६५३ में 
लगभग २१,२१८ विस्थापित व्यक्तियों क नोकरी दिलाई गयी । छुटनी किये 
गये ८,१०० सरकारी नोकरों को भी कामदिलाऊ दफ्तरों द्वारा काम दिलाया 
गया । इनमें से ४,१३७ ८्यक्ति केन्द्रीय सरकार के भतपूर्व नोकर भ्रे ओर 
३,६६३ राज्य सरकारों के भतपुर्व नोकर थे। कामदिलाऊ दफ्तरों के द्वारा 
२८,०४० शझ्ननुसूचित जाति के तथा ३,२०३ श्रनुसुचित उपजातियों के प्रार्थियों 
को नौकरी दिलाई गयी श्रौर वर्ष के श्रन्त में ४७,४२८ श्रनुसुचित जाति के 
तथा ३,५६३ भ्रनुसूचित उपजातियों के प्राथियों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे 
जो काम को खोज में थे। 


थुनर्वांस और नोकरी के डायरेक्टरेड जनरल के कार्यालय में एम्प्लायमेंट 
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अग्रधिकारियों के लिये प्रशिक्षरण की व्यवस्था की गयी । १६ श्रधिकारियों नें 
प्रारम्भिक प्रशिक्षरण प्राप्त किया । 


प्रशिक्षण केन्द्र 

इण्डस्ट्रियल ट्रनिग इंस्टीट्यूट, दिल्‍ली; कलकत्ता का रोजर्स झोटंहेण्ड 
सकल श्रोर महिलाशों के लिए मद्रास स्थित इण्डस्ट्रीयल ट्रनिंग सेंटर १६५३ 
में बन्द कर दिये गये । दिसम्बर १६५३ के भ्रन्त में कुल प्रशिक्षण केन्द्रों व 
संस्थाओ्रों की संख्या ५९ थी; ३२ प्रौद्योगिक तथा २३ व्यावसायिक विषयों का 
प्रशिक्षण दिया गया । 


विस्थापित व्यक्तियों को एप्रिन्टिसशिप' के रूप में प्रशिक्षण दिये जाने 
के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ५२ विस्थापित व्यक्तियों ने और पश्चिम 


बंगाल में ४८८ विस्थापित व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


कोनी-बिलासपुर स्थित सेण्ट्ल ट्निंग इंस्टीट्यूट में लगभग २०० 
व्यक्तियों ने इन्स्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


रद 


२. आधिक 


वित्त 


वित्त-मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त की तथा देश के समस्त वित्तीय 
मामलों की व्यवस्था करता है। यह केन्द्रीय. राजस्व की भी व्यवस्था करता 
है। केन्द्रीय सरकार के सभो प्रकार के व्यय का नियन्त्रण भी वित्त-मन्त्रालय 
ही करता है । इसके श्रलावा यह सरकार को कर तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों 
का भो संचालन करता है। साथ हो साथ बेकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्याश्रों 
की देखभाल भी यही मन्त्रालय करता है श्रोर इससे यह श्राद्ञा की जाती है कि 
यह देश के विदेशी विनिमय के उचित उपयोग की भी व्यवस्था करेगा। इस 
प्रकार हम देखते हे कि केन्द्रीय मन्त्रालयों से निकट सम्पर्क होने के काररा 
इसका काये क्षेत्र बहुत ही विस्तत है । 


वित्त-मन्त्रालय में दो विभाग हूँ । एक विभाग राजस्व और व्यय की देख- 
भाल करता है; दूसरा विभाग बजट और ग्राथिक मामलों की व्यवस्था 
करता हे । 


राजस्व तथा व्यय विभाग तीन भागों में बंटा हुआ है : राजस्व विभाग 
जो 'सेन्ट््ल बोर्ड श्राफ रेवेन्य! के नाम से विदित है, अ्रसेनिक-व्यय विभाग और 
प्रतिरक्षा-व्यय विभाग । 


राजस्व-विभाग 
यह विभाग परोक्ष तथा अ्रपरोक्ष कर सम्बन्धी नोतियों को रचना करता 
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है ग्रोर यही उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायों है। एक कानून द्वारा, 
प्रीमा शुल्क औ्रौर उत्पादन कर कानूनों के शभ्रन्तर्गत इसे श्रपील सुनने 
का भी भ्रधिकार प्राप्त है। यह आयकर के उचित प्रशासन के लिए 
प्रादेश भी जारी करता है श्रौर इस क्षेत्र में इसका कार्य श्रधिकांशतया समन्वय 
करने का है । श्रायकर-कानन के श्रन्तगंत इसे कुछ मौलिक ओर श्रपील सुनने 
के श्रधिकार प्राप्त हें। भू-सम्पत्तिकर कानून के प्रसाशन का भार जो १५ 
प्रक्तूबर १८५३ से लाग्‌ हुआ है, श्रायकर विभाग पर है । भू-सम्पत्ति कर 
'कानन, १६५३ के श्रन्तर्गंत सेन्ट्रल बोर्ड श्राफ रेवेन्यू को श्रपील सुनने का भी 
अ्रधिकार होगा और यह सम्पत्ति के मूल्यांकन और जिम्मेवारियों के निर्धारण 
सम्बन्धी अपीलें भी सुन सकेगा। बोड के भ्रपील सम्बन्धी श्रादेशों के फलस्वरूप 
उत्पन्न किसी भी काननी सवाल को यह हाईकोर्ट के पास भो भेज सकेगा । 


आझायकर विभाग के अधिकारियों को भू-सम्पत्ति कानून की व्यवस्थाएँ 
समझाने के लिए दिल्‍ली में एक कमंचारी प्रशिक्षण-वर्ग चालू किया गया था। 
इसमें भारत के सभी क्षेत्रों से झ्राये ४१ चुने हुए श्रधिकारियों ने प्रशिक्षण 
प्राप्त किया । क्‍योंकि हमारा भू-सम्पत्ति कर कानून ब्रिटेन के भू-सम्पत्ति कर 
कानन पर आधारित और करोब-करोब उस जंसा ही है, इसलिए भू-सम्पत्ति 
कर कान्‌न के प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए कोलम्बो योजना के श्रन्त- 
-गंत ६ अधिकारियों की : ब्रटेन भेजने का निरेय किया गया हे । 


इस विभाग के मुख्य कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा 
सकता है :-- 


ग्रायकर 

ग्रायकर जांच कमीशन का काल ३१ दिसम्बर, १६५५ तक बढ़ा दिया 
गया है । ३१ दिसम्बर १९५३ तक कमोशन के सामने १,६६८ मामले पेश 
हुए । इनमें से १,०३१ मासलों का निबटारा हो चुका है श्रौर शेष मामलों 
की जांच पूरी की जा रही है। जिन मामलों का फंसला हो चुका है उनका 
सम्बन्ध आय के छिपाये जान से था और इस प्रकार ४५ करोड़ रुपये की श्राय 
छिपाई गयो थी। इन आयों का कर निर्धारण और उन पर कर लेने का 
कार्य जारी है 
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छिपाई हुई श्राय स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार किये जाने का कार्यक्रम 
जिसको घोषणा मई १६५१ को की गयी थी, २२ श्रक्तूबर १६५१ तक जारी 
रहा । इसके फलस्वरूप भ्रब॒ तक ८० करोड़ रुपये की श्राय का पता लग चुका 
है । इससे राजस्व प्राप्त होने के श्रलावा, करदाता और आझायकर विभाग के 
बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हें । 


केन्द्रीय उत्पादकर 

जनवरी १६५३ से नवम्बर १६५३ तक सीमा शुल्क सम्बन्धों नियमों 
के भंग किये जाने के २१,०८२ मामलों का पता लगा । इस प्रकार इन मामलों. 
में ६७,३६,३७१ रुपये का माल इधर-उधर किया गया। 


चोरी से माल लाने-ले जाने पर रोक 

स्थलीय और जलीय सीमाओं पर चोरी से माल लाने-ले जाने के काम 
को रोकने के उपाय किये गये शोर जहाँ ग्रावश्यक हुआ्ना, वहाँ ऐसे उपाय लाग 
किये गये । इस योजना के अन्तर्गत समुद्र में चलने वाले जहाजों और जोप 
गाड़ियों को सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध की जायेंगी । इनमें हथियारों और रेडियो 
की व्यवस्था रहेगी । 


नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 'स्वर्ण खोजक' नामक 
एक विद्युत यंत्र का आविष्कार किया गया है जिससे सोना चुराकर ले जाने वाले 
व्यक्तियों के पास से सोने का पता लगाया जा सकेगा। एसे दो यंत्रों का 
परीक्षण बम्बई तथा कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालयों में किया जा रहा है । 


ग्राथिक विषय विभाग 
इस विभाग को चार भागों में विभक्त किया गया है जो ऋरमशः बजट, 
प्रांतरिक वित्त, योजना तथा बाह्म वित्त सम्बन्धी व्यवस्था करते हे । 


बजट विभाग 

यह विभाग केन्द्रीय बजट तेयार करता है, पर इसमें रेलवे बजठ 
सम्मिलित नहीं होता । प्रतिरक्षा सेवाश्नों के प्रावकलनों की जाँच ओर उनका 
संग्रह प्रतिरक्षा विभाग करता है। बजट विभाग ऋण तथा छोटो बचतें. 
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जारी करने, सरकारी ऋण के (सरकार की शोर से जिसकी व्यवस्था रिजर्व 
बेक करता है ) प्रशासन तथा हिसाब और शआआय-व्यय निरीक्षरण सम्बन्धी 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। बजट विभाग संसद्‌ के सामने आय-व्यय 
निरोक्षण| की रिपोर्ट ओर विनियोग खाता भी प्रस्तुत करता है । 


कर-जाँच कमोशन को स्थापना अप्रेल १६५३ में हुईं। आशा हे कि यह 
आयोग अपनी रिपोर्ट १६५४ के अन्त तक दे देगा । 


ग्रांतरिक वित्त विभाग 

इस विभाग का सम्बन्ध मुद्रा और सिक्‍कों, रिजर्व बेक और बेकिंग, 
टकसाल के प्रशासन, बहुमूल्य धातुओं की जाँच करने वालो संस्थाओ्रों और 
इण्डिया सिक्‍योरिटी प्रेस, पुनर्वास वित्त प्रशासन, श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन 
तर्था राज्य-वित्तोीय कारपोरेशनों से हे। यह विभाग हिसाब किताब, कम्पनी 
कानन तथा बीमा सम्बन्धी समस्याश्रों का भी निबठारा करता है। इसके 
अतिरिक्त इसके और भी कई कार्य ह। 


(१) यह विभाग खेती सम्बन्धी कार्यों, कुटीर तथा छोटे पंसाने के 
उद्योगों के लिए वित्त को व्यदस्था करता है । 


(२) श्रधिक मल्य के नोटों के न होने से वारिएज्य और उद्योग के क्षेत्र में 
होने वाली श्रसुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस विभाग ने ज्ञीघत्र ही १,००० 
रुपये, ५,००० रुपये और १०,००० रुपये के नोट फिर से चाल करने का 
निर्णय किया है। पुराने नोटों को जिनका मूल्य घटा दिया गया था, फिर से 
जारी नहीं किया जायगा श्रौर नये नोट जारी किये जायेंगे । 


बेकिंग कम्पनियों के ऋण-निस्तार सम्बन्धी कारंवाइयों की जाँच- 
पड़ताल के लिए १६५२ में एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति के 
सुझाव पर बंकिंग कम्पनी कानून संशोधित किया गया था। आशा है कि कानून 
ढ्वारा संशोधित प्रक्रिया के फलस्वरूप उन लोगों को जिन्हें भूतकाल में बंकों के 
'फेल होने से घाटा सहना पड़ा, कुछ सहायता मिल सकेगी । 


३० 


भ्राथिक 


देहाती क्षेत्रों में बकों की थाखाएँ 

३० जन १६५३ को समाप्त होने वाले दो वर्षों में भारतीय इम्पीरियल 
बैंक ने विभिन्‍न देहाती क्षेत्रों में २७ शाखाएँ खोलीं ओर नो छोटे खज़ानों को 
शाखाओं में परिवर्तित कर दिया गया। 


पुनर्वास वित्त प्रशासन 

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा परोक्ष रूप से दिए जाने वाले ऋरण का 
्रधिकतम परिमारण ७ करोड़ रुपये से साढ़े बारह करोड़ रुपये कर दिया गया 
है । ज्वाइंट स्टाक बंकों के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों में ऋण के रूप में 
वितरित किये जाने के लिए २ करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए हूँ। पर यदि 
सत्र रुपये वितरित न किये जा सके तो शेष राशि ऋरा के इच्छक लोगों को 
सीधे प्रशासन द्वारा दे दी जायेगी । ऋरणणों की अ्रदायगी की अ्रवधि १० वर्ष से 
बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गई है। ३१ जनवरी १६५४ तक प्रशासन के लिए 
६५,७३२ प्रार्थतापत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से ६१,५५८ प्राथनापत्रों पर 
विचार किया जा चुका है और शेष प्रार्थनापत्रों की परीक्षा की जा रही है। 
कुल मिलाकर १५,५५४ व्यक्तियों को लगभग १२ करोड़ ५ लाख रुपये दिया 
जाना स्वीकृत हो चुका था, किन्तु इसमें से अ्रभी तक केवल ७ करोड़ ५७ लाख 
रुपये ही वितरित किये गये है । ग्रनमान है कि स्वीकृत ऋण्णों से एक लाख 
विस्थापित व्यक्तियों को परोक्ष रूप से फिर से बसाया जा सकेगा श्लोर करोब 
२ लाख विस्थापितों को ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा आरम्भ किये गयें 
ग्रौद्योगिक तथा वारिएज्य-व्यवसायों में काम दिलाकर श्रपरोक्ष रूप से बसाया 
जायगा । 


पूजी सम्बन्धी नियंत्रण 

१६५३ में २७२ प्राथियों ने 5६४ करोड़ ८० लाख रुपये को पंजी खड़ी 
करने की श्रनुमति मांगी । इनमें से श्रोद्योगिक कम्पनियों की ओर से आये १२४ 
प्राथंना-पत्र स्वीकार कर लिए गये जिनमें ७१ करोड़ ४० लाख रुपये की पूंजी 
खड़ी करने की व्यवस्था है और सात प्रार्थनापत्र जिनमें ४६ लाख ७० हजार 
रुपये को पूंजी खड़ी करने की व्यवस्था थी, श्रस्वीकार कर दिए गये । इन सातों 
थ्रार्थनापन्नों में बोनस शेयर जारी करने को अनुमति साँगी गयी थो। इसके 
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अलावा १० करोड़ रुपये की पंजी खड़ी करने के गर-श्रोद्योगिक कम्पनियों से 
श्राये प्राथनापत्र स्वीकृत हुए और ७ करोड़ ६० लाख रुपये को पूंजी सम्बन्धी 
३३ प्रार्थना-पत्र प्रस्वोकृत हुए थे । 


इस बर्ष विदेशी व्यक्तियों और कम्पनियों के १२१ प्राथनापत्र प्राप्त 
हुए । इन प्रार्थनापत्नों में कुल मिला कर साढ़े २० करोड़ रुपये की पूंजी लगाने 
की ग्रनुमति मांगी गयो थी। इनमें से १०१ प्राथियों को इस बेश में १७३ 
करोड़ रुपये की पूंजी लगाने को भ्रनुमति दो गई झोर शेष प्राथियों को श्रावशयक 
ग्रनुमति नहीं दी गयी । 


योजना विभाग 

इस बर्ष इस मन्त्रालय के योजना बिभाग ने जिन बड़े-बड़े ग्राथिक प्रश्नों 
पर विचार किया, उनमें से सबसे झ्रधिक महत्वपूर्णा समस्या थी नई नोकरियों 
के लिए अभ्रवसर का अभाव । यह महसूस किया गया कि प्रथ्थ-ब्यबस्था में श्रपर्याप्त 
विनियोग ही बेरोजगारी का सुख्य कारण है। इसलिए सावंजनिक क्षेत्र में 
विकास-व्यय की दर बढ़ाने का तथा पंचवर्धोय योजना में उचित रूप से संशोधन 
करने का निराय किया गया । इस प्रकार श्राय में वृद्धि होने से श्रधिक से 
ग्रधिक लोग रोजगार से लग सकेंगे । 


अ्रभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुघार के लिए भ्रंतिम योजना में ४० करोड़ 
रुपये को व्यदस्था की गयी है भोर इस राशि को उन विभिन्‍न राज्यों में बॉट 
दिया गया है, जिन पर दवी झापत्तियाँ झ्राईं | प्रारूप योजना में श्रकाल सम्बन्धी 
आपत्तिकालोन सहायता-कार्य के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयो 
है । ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था इससे ग्रलग है । ये सहायताएं केन्द्रीय बजट 
का हो स्थायी अंग बन जाएँगी । 


बाह्य-वित्त-विभाग 

यह विभाग विदेशों के साथ भारत के वित्तीय और आशिक सस्बनन्‍्धों की 
देखरेख करता है । यह विभाग विनियम-नियन्त्रण, वित्तीय: समभोतों के कार्या- 
न्वित किये जाने तथा विदेशों से लिये गये झौर विदेशों को दिए गये ऋतों के 
लिए भी उत्तरदायो है। झ्रायात ओर निर्यात सम्बन्धी नीतियों के निर्धारर् में 
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यह विभाग वारिएज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं कृषि और काये, गह-निर्मारण तथा 
पूति मन्त्रालयों से निकट सहयोग पूर्वक कार्य करता है । 


इस विभाग का भश्रन्तर्राष्ट्रीय सहायता समन्वय विभाग पंचवर्षोय योजना 
को कार्यान्वित किये जाने में विदेशों तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ्रों से भारत को 
प्राप्त होनेवाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है । 


भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार 
ने अपनो नीति भ्रधिक उदार कर दी है पहले यह निर्णय किया गया था कि 
यदि भारत में पंंजो लगाने वाले विदेशी व्यक्ति चाहें तो उन्हें वह पूंजी वापस 
लेने की अनुमति दे दी जायेगी जो इस देश में जनवरी १६५० के बाद लगायी 
गयी है । किन्तु अरब निर्णय यह किया गया है कि इन सुविधाओं का विस्तार 
इस प्रकार किया जाये कि पूंजी के मुल्य में होने वाली कोई भी वद्धि इनके 
अ्रन्तगेत भरा जाए । 


१६५२ के ग्रन्त में मिस्र में पोंड के भारी अभाव के कारण पॉड के क्षेत्र 
के विरुद्ध आयात सम्बन्धी कड़ी रोक लगायी गयो थी। इससे मिस्र को होने 
वाले भारतीय निर्यात के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश के निर्यात की रक्षा 
के लिए ८ जुलाई १६५३ को एक व्यापार और भुगतान सम्बन्धी करार 
किया गया। 


भुगतान पर रोक 

ग्रत्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समभोते के अनुच्छेद १४ के अन्तगंत, जो भी 
सदस्य राष्ट्र १ मार्च १६९५२ के बाद वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान 
पर रोक जारी रखना चाहे, उसे इस रोक को जारी रखने के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय 
स॒द्राकोष के साथ समभौता करना पड़ेगा । यदि कोई भी देश इस रोक को एक 
साल से अधिक जारो रखना चाहे तो ऐसे समभोतों का नवकरण कराना 
पड़ेगा । इस व्यवस्था के अनुसार १६५३ के उतराद्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष के साथ परामर्श किया गया । भारत सरक़ार ने यह आझ्राववइयक समभा कि 
पंचवर्षोप योजना के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने की दृष्टि से वर्तमान 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर विनिमय-नियन्त्ररण सम्बन्धी रोक श्रभी ओर 
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जारी रखी जाये । श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने, बात चीत के बाद नवम्बर १६४५३ 
में रोक एक वर्ष के लिए श्रौर जारी रखना स्वीकार कर लिया। 


राष्ट्रमंडल के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन १६५४ में ८ जनवरो से 
१५ जनवरी तक सिडनो में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व 
भारत के वित्त मन्त्री, कनबेरा स्थित भारतीय हाई कमिइनर तथा एक 
श्रधिकारी-मंडल ने किया । सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने विदव-व्यापार 
आर बहुमार्गी भुगतानों के स्वतन्त्र प्रवाह की स्थिति पंदा करने के निदुचय को 
फिर दोहराया । पोंड मद्रा को दृढ़ बनाना तथा इसको परिवर्ततशोलता इस 
उहू इय को सबसे पहली श्रावरयकताएं हें। इसी दृष्टि से सम्मेलन में भाग लेने 
वाल देशों न ऐसी नीतियों पर चलने का नि३इचय किया जिससे ये उदय प्राप्त 
किये जा सकें। इसके परिण्णाम स्वरूप पौंड मुद्रा के क्षेत्र के देशों को अपने 
साधनों के शीघ्र विकास के लिए दृढ़ श्र्थ-नीतियाँ बनानी और माननी पड़ेंगी 
श्रौर इनसे पोंड के सम्पूर्ण क्षेत्र के भुगतानों की स्थिति में सुधार हो सकेगा । 
भारत को पंचवर्षोय योजना का पॉड क्षेत्र के उद्घोषित उद्देश्यों के साथ परा 
प्रा सामंजस्य हे । 


दामोदर घाटी कारपोरेशन के उपयोग के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय बेंक से गत 
वर्ष लिया गया १ करोड़ ६५ लाख डालर का ऋरा घट कर १ करोड़ ५ लाख 
डालर रह गया है । श्रन्य योजनाओं में जिनके लिए बेक से ओर ऋरणण मिलने 
की आशा है, ट्राम्बे में विद्य त-उत्पादन-केन्द्र तथा बम्बई राज्य में कोयना में 
जल-विद्य त-केन्द्र के निर्मारप की व्यवस्था है। इन दो योजनाओं के विषय में 
बेंक को आवश्यक जानकारी करा दी गई है । 


भारत-अ्रमे रिका टेविनकल सहयोग करार १६५२ के श्रन्तर्गत अमेरिकन 
सरकार ने ७ करोड़ ७१ लाख डालर को सहायता और देने का निरंय किया 
है। इस में से १०० रेलइंजनों, ५००० मालगाड़ी के डिब्बों, ? लाख टन 
लोहा ओर इस्पात तथा सिचाई तथा विद्य त योजनाओं के लिए उपकरणों के 
आयात के लिए ६ करोड़ ५ लाख रुपये सुरक्षित रखे गये हे । 


कोलम्बो योजना में भाग लेने वाली सरकारों ने भारत को इसके विकास- 
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कार्यक्रम के लिए श्लौर भ्रधिक सहायता देने का निर्णय किया । श्रास्ट्र लिया 
तथा न्यूजीलेंड से मिलने वाली सहायताश्रों पर श्रभी भी विचार-विमर्श चल 
रहा है। कनाडा से मिली सहायता का उपयोग रेल-इंजिनों, तार-उद्योग के 
लिए कच्चे माल का आयात तथा मयराक्षो और उम्त्र योजनाओ्रों के लिए 
उपकररणों आरादि के लिए किया जायगा | 


फोर्ड-प्रतिष्शान ने चाल वर्ष में १० लाख डालर देने का निर्णय किया 
है । यह धन श्रधिकांशतः समाज-शिक्षा, सावंजनिक स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई 
के प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा । 


भारत ने नेपाल को २ करोड़ रुपये की श्राथिक सहायता देने का निरंय 
किया है। इसका उपयोग सड़क सुधारने तथा छोटे सिचाई कार्यो आदि के 
लिए किया जाएगा । 


टेक्निकल सहायता को योजनाएं धोरे-धीरे महत्वपुर्णं हो गई हें। अब 
तक भारत को विदेशी सरकारों गश्रथवा संस्थाञ्रों से २७७ विशेषज्ञों की सेवाएं 
मिल चुकी हैं । इसी के साथ साथ ७२० भारतोय विशेष प्रशिक्षण के लिए 
विदेश भेज गये हें । 


कोलम्बो योजना के श्रन्तगंत भारत ने बदले में, दक्षिरँ) और दक्षिरण- 
पुर्वो एशिया के देशों को टेक्निकल सहायता दी है। इन देशों को ६ भारतीय 
विशेषज्ञ भेजे गये और इन देशों के २०७ व्यक्ति भारत में प्रशिक्षर प्राप्त कर 
चके हू । 


इस वर्ष भारत सरकार ने पश्चिमी जमंनी की सरकार का टकक्‍्निकल 
सहायता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । 


राष्ट्रीय बचत संगठन 
इस संगठन के अन्तर्गत मेसर को छोड़ कर समस्त भारत आ जाता है। 
मैसूर राज्य की श्रपनी श्रलग बचत योजना है । छोटी बचत योजना के श्रन्तगंत 
१६५२-५३ में ४० करोड़ १० लाख रुपये का श॒द्ध संग्रह हुआ जबकि गत वर्ष 
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साढ़े भ्रठत्तीद्व करोड़ रुपये का ही संग्रह हुआ था। संग्रह करने में कुल व्यय ०,८ 
प्रतिशत हुआ । इसमें कर्मचारियों का वेतन, प्रचार-व्यय तथा श्रधिकृत एजेन्टों 
का कमीशन सम्मिलित है । 


योजना कमीशन की शिफारिश पर महिला समाज कार्यकत्रों तथा महिला- 
संगठनों की सेवाओ्रों से व्यापक विस्तार का संग्रह-ग्रांदोीलन आरम्भ किया गया । 
इस आन्दोलत का परिराम उत्साहवर्धकश्रहा । १०० महिला तथा अन्य समाज 
सेवा संगठनों को एक वर्ष के लिए अ्रधिकृत अ्रभिकत्रियों के रूप में नियुक्त किया 


जायगा ॥ 


मध्य प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के द्वारा देहाती क्षेत्रों में छोटी-बचत आ्रान्दो- 
लन को स्प्रेकप्रिय बनाने की एक योजना चाल को जा रही है। अन्ततः यह 
योजना भारत के सभी राज्यों में चाल की जायगी। 


विभिन्‍न राष्ट्रीय पर्यवेक्षण 
इस योजना के अन्तर्गत देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आँकड़ों 
का संग्रह किया जा रहा है | निम्न पर्यवेक्षण किये जा रहे हैं: (१) दिल्‍ली 
श्रौर श्रन्य स्थानों में प्रारम्भिक रोजगार सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (२) बम्बई में 
विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी परयवेक्षण, (३) फरीदाबाद का सामाजिक और 
ग्राथिक पयंवेक्षण, (४) चालूवर्ष १६५२ औ्रौर वित्तीय वर्ष १६५२-५३ के 
लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों का पर्यवेक्षण तथा (५) कर-जाँच कमीशन 
झोौर प्रेस कमीशन की ओर से जांच पड़ताल का काये । 


रद 


भ्राथिक 


सिंचाई भ्ोर विद्य त 


१६५२ में स्थापित इस मन्त्रालय का काम तेजी से श्रागे बढ़ा। हीराकुड 
यचाँध योजना सीधे इसके नियन्त्रण में कर दी गई है। भाग 'ख' झोर 'ग' के 
राज्यों की सिचाई और विद्युत योजनाएं, जो पहले राज्य-मन्त्रालय के अधीन थीं, 
ग्रब इस मन्त्रालय के अन्तर्गत शा गई हैं । यह मन्त्रालय नदी घाटी योजनाश्रों 
के बहृददेशीय विकास, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी योजनाञ्रों, राज्य सर- 
कारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाश्रों की जांच पड़ताल, राज्य सरकारों 
को वित्तीय-सहायता देने तथा सिंचाई और विद्य॒त सम्बन्धी श्रन्तर्राज्योय भंगड़ों 
के निपटारे के लिए उत्तरदायी है। विद्युत सम्बन्धी कानून बनाने तथा श्रन्तर्रा- 
ज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के लिये भी यहो मन्‍्त्रालय उत्तरदायी हें। 
इस मन्त्रालय का कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने को दृष्टि से, इसे एक उच्च 
प्रशासन अधिकारी के नियन्त्रण्ण में रखा गया है जो सचिव कहलाता हे । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनादि 

भू-यान्त्रिकी तथा नींव सम्बन्धी इंजोनियरिंग का तीसरा अश्रन्तरॉष्ट्रीय 
सम्मेलन श्रगस्त १६५३ में स्विट्ज़रलेड में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत 
का प्रतिनिधित्व होराकुड अनुसन्धान केन्द्र के डिप्टी डायरेक्टर ने किया। 
उन्होंने बड़े-बाँध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग की कार्यकारिणी समिति और 
उपसमिति की बेंठकों में भी भाग लिया जो सितम्बर १६५३ में पेरिस में हुई । 
मंत्रालय से सम्बद्ध मुख्य यान्त्रिक ने श्रगस्त १६५३ में मिनियापोलिस में हुई 
अन्तर्राष्ट्रीय जल-शक्ति अनुसन्धान संस्थान बठकों में भाग लिया । 


केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग 


जल-विभाग 

इस विभाग के सभी कार्यालयों का पुनस्संगठन किया गया है। प्रौद्योगिक 
सानव-शक्ति तथा विभिन्‍न नदी घाटी योजनाओ्रों की श्रगले १०-१५ वर्ष की 
आवद्यकताश्रों के समन्वय को स्थिति का उचित रूप से अ्रनुमान लगाने के लिए 
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सभो राज्य सरकारों से ठोक-ठीक शआ्रांकड़ों का संग्रह किया जा रहा है । 


नदी घाटी योजनाश्रों के नमनों तथा इन योजनाश्रों के कार्यों के विवरण 
वाले पोस्टरों को देश की विभिन्‍न प्रदशंनियों में प्रदर्शित किया गया। 


पुना-स्थित केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसन्धान केन्द्र ने विभिन्‍न योजनाओं 
के सम्बन्ध में कई उपयोगी प्रयोग किये हू । 


विद्युत विभाग 

यह विभाग चतुरुंघी समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से विकास योज- 
नाओ्रों की जांच करता है । यह विभाग कोयना योजना, बम्बई के विद्य तीकररण, 
ट्राम्बे के विद्य तीकरण की योजना, दामोदर घाटी कारपोरेशन की विद्यु त- 
व्यवस्था का कलकत्ता तथा पटना तक विस्तार करने जेसी बड़ी-बड़ी योजनाश्रों 
के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और योजना कमीशन को परामर्श भी देता है + 
कमीशन विस्तृत जांच कर चुका है, डिजाइनें तेयार कर चुका है, कच्छ, विन्ध्य 
प्रदेश, सौराष्ट्र आदि की विद्युत योजनाओ्रों का कार्यक्रम तंयार कर चुका हे 
तथा दामोदर घाटी कारपोरेशन, भाखरा-नांगल और होराकुड योजनाश्रों के 
सम्बन्ध में परामर्श दे चुका है। पेप्सू, राजस्थान, हैदराबाद तथा भ्रन्य क्षेत्रों में 
बिजली का भार सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया गया जिससे इसके विकास-कार्य 
का अनुमान लगाया जा सके । कमीशन के विद्य त-उत्पादन-केन्द्र-निर्माणण विभाग 
ने इंदौर, नांगल, पोर्ट ब्लेयर, भावनगर, गोरखपुर, मुरादनगर, राजगंगपुर श्र 
दिल्‍ली में विद्य त-उत्पादक यन्त्र लगाने तथा उनको सफाई आदि का 
कार्य किया । 


दामोदर घाटी कारपोरेशन 
दामोदर घाटो कारपोरेशन ने विभिन्‍न योजनाओं के सम्बन्ध में अच्छी 
प्रगति को है । तिलया योजना का कार्य, जिसके अन्तर्गत पक्का बांध और जल 
विद्यु त केन्द्र का निर्मारण होना था, पुरा हो चुका है । 


कोनार बाँध में पानी इकट्ठा करना झ्रारम्भ हो चुका है जिसका उपयोग 
बोकारो थर्मल केन्द्र में ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए किया जायेगा। सिचाई 


रेप 


शाथिक 


के लिए पानो के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। झ्राज्ा है कि बाँध- 
निर्माण सम्बन्धी कंकरीट का काम १६५४ के मानसून के पूर्व हो पूरा हो 
जायगा । केवल कुछ छूटपुट काम को छोड़ कर बोकारो थर्मल केन्द्र का काम 
करोब-करोब पूरा ही हो चुका है। ५०,००० किलोवाट के प्रत्येक एकक के 
हिसाब से तीन एककों का काम चाल हो चुका है । 


बिजली के प्रसार और वितरण के कार्य प्रोग्राम के श्रनुसार चल रहे हें । 
२६८ मील को लम्बाई में बिजली के तारों के बिछाये जाने का कार्य तथा 
१३ ग्रिड सब-स्टेशनों तथा रिसीविंग केन्द्रों का निर्मारण भी हो च॒का है। मंथन 
योजना में पानी का बहाव बदलने वाली सुरंग श्लौर गलियों का निर्माण हो 
चुका हे श्रोर बांध का काम १६५४ के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है । 
भाशा हे बांध १६५४-५५ तक और जल विद्य त केन्द्र १९५५-५६ तक बन कर 
तेयार हो जायेंगे । 


पांचेत पहाड़ी योजना के कार्य के सम्बन्ध में बहाव का रास्ता बदलने वाली 
नालियों को खुदाई श्र बांध का काम तेजी से चल रहा है। सिचाई के बांध 
तथा नहर योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है । बाँध-निर्मारणण 
के सम्बन्ध में कंकरोट का काम और रेत भरने का काम तेजी से चल रहा है । 
श्राशा है योजना सम्बन्धी कार्य १६५७ तक पूरा हो जायगा। 


विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की दृष्टि से कारपोरेशन ने 
१६५३ में १०,७८७ एकड़ भूमि खरीदी। भूमि श्रधिकार कानून के श्रन्तर्गत 
७,६२३ एकड़ भूमि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है और दोष कारंवाई 
श्रागामी वर्ष में प्री हो जायगी । दामोदर घाटी कारपोरेशन के विभिन्‍न कार्यो 
द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को कुल मिलाकर २२,६१,८०० रुपये का नकद 
सुआ्राविजा दिया गया है। ४,३१४ एकड़ भूमि मुझ्राविज्ञे के रूप में विस्थापित 
व्यक्तियों को दी गयी । श्रब तक विभिन्‍न योजनाड्रों द्वारा ३,६६५ परिवारों को 
फिर से बसाया जा चुका है । 


हीराकुड बाँध योजना 
हीराकुड बाँध योजना के कार्य का पहला भाग पूरा होने वाला है। इसमें 
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मुख्य बाँध का निर्माणण, छोटे बाँध, चार एककों का एक विद्य॒त उत्पादक केन्द्र, 
४०० मोल को लम्बाई में बिजली के तार बिछाना तथा सिचाई के लिए नहरों 
का निर्मारा श्रादि आते हैं । बाढ़ को रोकने के श्रलावा इस योजना की सहायता 
से सम्बलपुर, बोलनगिर तथा पटना डिवीज्ञनों की कुल मिलाकर ४,४८,६०० 
एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी और २,०८,५०० किलोवाट बिजली पंदा की 
जा सकेगी । जुलाई १६९५६ तक बिजली श्र सिंचाई के लिए पानी की 
सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी। 


भाखड़ा-नंगल योजना 

भाखड़ा-नंगल योजना भारत की सबसे बड़ी बहु-उह शीय योजना हे । 
इस योजना के ग्रन्तर्गत बनने वाला ६८० फूट ऊँचा बाँध संसार का सबसे ऊँचा 
बाँध है । इसके श्रतिरिक्त इस योजना के श्रन्तगंत ६५० मील लम्बी नहरें तथा 
२,००० मौल से श्रधिक लम्बी सहायक नहर श्रा जाती हें । नंगल हाइडल नहर 
से सिंचाई ओर बिजली का निर्मारा ये दोनों काम होंगे। इस नहर द्वारा भाखड़ा 
सिंचाई प्ररणाली में पानी पहुंचाया जायगा तथा जल-विद्यु त पेदा की जायेगी । 
भाखड़ा नहर श्रौर उसको छोटी-बड़ी नालियाँ कुल मिलाकर २,८९० मील 
की लम्बाई में फली होंगी श्रोर साथ ही दो विद्य्‌ त-उत्पादक केन्द्र भो होंगे । 


तंगभद्रा योजना 

आंध्र राज्य की स्थापना के साथ-साथ श्रांप्र और मंसुर राज्यों के एक समान 
हितों की दृष्टि से तुंगभद्रा बोर्ड स्थापित किया गया । बोर्ड की स्थापना किसी भी 
एक राज्य से सम्बन्धित मामलों की देखभाल के लिए हुई थी; किन्तु बाद को 
एक ओर श्रांप्र और मंसूर सरकारों और दूसरी श्रोर हेदराबाद की सरकार 
के बीच हुए समभौते के फलस्वरूप बोर्ड को आंध्र, ससुर श्लोर हैदराबाद-तीनों 
राज्यों के लिये एक से कार्यो या एक सी योजनाश्रों सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध 
में सभी मामलों पर नियन्त्रण का श्रधिकार मिला। किन्तु हेदराबाद सरकार 
हैदराबाद राज्य में पड़ने या श्राने वालो योजनाश्रों के सम्बन्ध में निर्माण तथा 
संचालन काये, बोर्ड के नियंत्ररा में स्वयं करती रहेगी । बोड्ड ने नित्य प्रति के 
कामकाज की देखभाल के लिए दो उपसमितियाँ बनाई गई हूँ । 


श्रा।ाथक 


काकरापार बाँध-नहर योजना 
इस योजना के कार्य में सन्‍्तोषजनक प्रगति हो रही हे । ४०,००० एकड़ 
भूमि की सिचाई की सुविधाएँ दी गई हू । दिसम्बर १६५३ के अन्त तक इस 
योजना पर कुल ३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय हुए । 


कोसी योजना 

जल-पअ्रन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी ऑकडों के संकलन के लिये किए जाने 
वाले निरीक्षण के श्रलावा बेल्का बाँध सम्बन्धी जांच-पड़ताल का कार्य जन 
१६५३ में पूरा हुआ । जाँच-पड़ताल के श्राधार पर तंयार किये गये नक्शों श्रोर 
प्रावकलनों पर सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श हुआ श्रोर बाद को 
उनके सुभावों की केन्द्रीय जल एवं विद्य॒ त श्रायोग द्वारा जाँच भी हुई । नवम्बर 
१६५३ में आयोग ने एक योजना-कार्यक्रम तयार किया जिसमें तोन एकक 
सम्मिलित थे । 


इस योजना पर एतदर्थ टेक्मिकल सलाहकार समिति ने विचार किया । 
समिति ने इस योजना के कार्यान्वित किये जाने की सिफारिश को । यह कार्य 
बिहार सरकार के नियंत्ररत में होगा श्रोर आ्रावदयक टेक्निकल सहायता केद्धीय 
सरकार देगी । 


उकाई बाँध योजना 
विस्तृत जाँच पड़ताल के लिये एक विभाग खोला गया है जिसका प्रधान 
कार्यालय सूरत में है । 


उड़ीसा राज्य योजनाएँ 
टिकारपारा और नरज बाँधों के लिये जो महानदी पर बनाये जायेंगे, 
जल विज्ञान तथा भ्रन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धो निरीक्षण किये जा रहे हें । 


नमंदा घाटी योजना 
बर्गी, तवा, पुनासा तथा भड़ौच योजनाञ्रों के लिए जल-पअ्रन्तरिक्ष विज्ञान 
सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जा चुका हे। तवा तथा पुनासा योजनाश्रों से 


ढेर 
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सम्बन्धित रिपोर्टों तथा प्राक्कलनों का परीक्षरण किया जा रहा है । 


साबरमती योजना 
जांच-कार्य पुरा हो चुका है श्रौर योजना सम्बन्धी रिपोर्ट विचाराधीन है ४ 


आसाम को योजनाएं 
कुछ महत्वपूर्ण नदियों के सम्बन्ध में जल विज्ञान श्रौर ग्रान्तरिक विज्ञान 
सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है । 


ध्यप्र देश की योजनाएं 
ऊपरी महानदी (सटियारा) योजना सम्बन्धी रिपोर्ट का परीक्ष रा कियए 
जा रहा है । 


दिलली-राज्य बिजली बोड 
बोर्ड के बिजली उत्पादन यंत्र को स्थापित क्षमता ५४,००० किलोवाट 
है। इस यंत्र से ३८,००० किलोबाद बिजली तो आसानी से पंदा की जा सकती 
है । अ्रभी तक अधिकतम ३६,३५० किलोवाट बिजली पेदा की जा सकी हे ॥। 
इस प्रकार १,६५० किलोवाट बिजली कम पंदा हुई। श्राशा हे कि १६५४ के 
ग्रन्त तक नंगल से १०,००० किलोवबाट बिजली मिलने से दिल्‍ली में बिजली की 


पूति की स्थिति काफी सुधर जायेगी । 


काल्काजी, मालवोय नगर, किलोक्री श्रोर श्रोखला में बिजली लगाई जा 
रहो है । 


कृष्णनगर, गाँधी नगर, आज़ाद नगर, मोती नगर, तिलक नगर, रमेश 
नगर, राजोरी गाड्न्स में बिजली लगाने का प्रइन विचाराधीन हे । 


१६५३ में ६,३४८ नये स्थानों को बिजलो पहुँचाई गयी । 


दर 
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सामूहिक योजना प्रशासन 


सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उहू इय लोगों 
को श्रपना रहन-सहन उन्नत करने की प्रेरणा देना है। उन्हें योजना-कार्यों में 
भाग लेने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। इस उद्देदय से योजना सलाहकार समितियां नियुक्त को 
गई हैं। इन समितियों के सदस्यों में राज्य विधान तथा ज़िला बोर्डों के 
सरकारी सदस्यों के श्रतिरिक्त पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि 
भी हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में भो ऐसी ही सलाहकार समितियां बनाई 
गई हैं । सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सहायता प्राप्त 
स्वयं-सहायता कार्यक्रम' कहा जाता है। सामहिक योजना के क्षेत्रों में विकास 
सम्बन्धी कार्यों में जनता का सहयोग एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीरों 
द्वारा सहयोग स्वयं अ्रपनी इच्छा से श्रम के रूप में दिया गया जब कि उन्होंने 
धन, सामान तथा भमति के रूप में सहयोग दिया हो था। सितम्बर १६५३ को 
समाप्त होने वाले वर्ष में १६५२-५३ में आरम्भ की गयो सभी सामूहिक 
विकास योजनाश्रों में ग्रामीणों ने ७२ लाख ४० हजार रुपये के मूल्य की 
श्रम-सेवाएं दीं और ७४ लाख ६० हजार रुपये के मूल्य को भूमि, 
सामान, धन श्रादि दिया । इस प्रकार ग्रामीरणों ने स्थ्यं अ्रपनी इच्छा से १ 
करोड़ ४७ लाख रुपये के मूल्य की सहायता दो जब कि सरकार ने २ करोड़ 
४५ लाख रुपये व्यय किए । 


गत वर्ष प्रधान सन्‍त्री के जन्म दिन पर ग्रामीरणों ने कुल मिला कर ४५ 
लाख रुपये के मूल्य की स्कूलों के लिए भूमि देने, पुस्तकालयों के लिए धन 
देने, खेल-कूद का सामान आदि देने के वचन दिए थे। उन्होंने 5३० सकल 
खोलने का वचन दिया । इसके लिए उन्होंने २,४६० एकड़ भूमि दी और ४ 
लाख रुपये नकद दिए । 


गांवों में लोगों को सामूहिक योजना कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए 
पंचापतों, सहकारी संस्थाञ्रों, यूनियन बोर्डो जेसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा 


४३ 
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प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों के सहयोग का संगठन एतदर्थ तथा 
अननुविहित आदि संस्थाओं जैसे मध्यप्रदेश में ग्राम विकास मंडलों, उड़ीसा में 
ग्राम-मंगल समितियों, मद्रास में ग्राम सेवा संघों तथा पश्चिमी बंगाल में 

पलल्‍ली-उन्‍नयन समितियों ने किया । इन कार्यों में छात्रों तथा नेशनल केडेट कोर 
के छात्रों ने भी भाग लिया। 


खंडों का आबंटन 

१६५२-५३ के लिए विभिन्‍न राज्यों में कई पूर्ण साम्‌हिक योजनाएं ओर 
व्यक्तिगत विकास खंड आबंटित किये गये ज्ञो लगभग ५५ सामूहिक विकास 
योजनाओं के बराबर थे । ऐसी प्रत्येक पूर्ण सामहिक योजना में तोन विकास 
खंड आते हें जिसके श्रन्तगंत ३०० गांव, २ लाख ६० हजार व्यक्तियों की जन- 
संख्या और ४५० से ५०० वर्ममील क्षेत्र श्राता है। एक विकास खंड में 
६७,००० व्यक्तियों की जनसंख्या के १०० गांव झाते हें; और ऐसे तोन 
विकास खंडों को मिलाकर एक पर्ण सामूहिक विकास योजना बनती है । 


ग्रक्ूसूघर १६५३ तक १६७ विकास खंडों में काम श्रारम्भ हो चुका था, 
जिनमें भारत-श्रमेरिका कार्य समभोता के अन्तर्गत १६५२-५३ के लिये 
श्राबंटित सभी साम्‌हिक योजनाएं और विकासखंड, उत्तर पूर्वों सीमान्त एजेन्सी 
के लिए एक विकास खंड और समभौते के बाहर श्राबंटित जम्म्‌ तथा काइ्मीर 
के लिए तीन खंड सम्मिलित हू । 


जनवरी १६४५३ में सामहिक योजना प्रशासन ने राज्य सरकारों से अ्रनुरोध 
किया था कि वे प्राथमिकता की दृष्टि से यह बतायें कि १६५३-५४ में विकास 
कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्र लेना चाहेंगे। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलने 
पर केन्द्रीय समिति द्वोरा मंसर, श्रजमेर, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छे, मरिणपुर 
श्लौर त्रिपुरा राज्यों को छोड़ कर अ्रन्य सभी राज्यों के लिए ५२ श्रतिरिक्त 
सामहिक विकास खंड निर्धारित किये गये थे। कार्य समभझोता के पुरक के 
अलावा! टेहरी-गढ़वाल जिले का भिलंगना का एक विशालखंड उत्तर प्रदेश को 
ख्राबंटित किया गया । इस समय ५१ खंडों में काय हो रहा है। राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा का आरम्भ २ श्रक्तूबर, १६९५३ को हुआ श्रोर १७२ राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा खंडों में काम शुरू हुआ । तब से २७ खंडों में काम श्रोर शुरू 
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किया जा चुका है । इस प्रकार, इस समय २१८ सामूहिक योजना खंडों के 
ग्रतिरिक्त कुल मिलाकर १६६ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में काम हो रहा है । 
इनके श्रन्तगंत ४३,३५० गांव आते हैं जिनकी कुल जनसंख्या ३ करोड़ ४५ 
लाख २० हजार है। दो साम॒हिक योजना खंडों ओर ४५३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खंडों में ग्रभी काम शुरू किया जाना शेष हे जो १६५३-५४ के लिए श्राबंटित 
किये गये हे । 


आशा की जाती हे कि प्रथम पंचवर्षोय योजना काल (१६५१-५६) में 
सामहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तगंत समस्त 
ग्रामीर। जनसंख्या का चोथा भाग अथवा १,२०,००० गाँव ले आये जायगें। 
जनसंख्या की दृष्टि से इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप २६३ करोड़ की समस्त 
ग्रामोरण जनसंख्या में से लगभग ७ करोड़ ४० लाख लोगों को लाभ पहुँचेगा । 


काय की प्रगति 

सामहिक विकास कार्यक्रम के श्रन्तर्गत कृषि-विकास को प्राथमिकता दो 
गयी है । बेकार और ऊसर पड़ी हुई भूमि को खेती योग्य बनाकर; कुश्रों की 
खुदाई, नलकप लगाना, तालाबों का निर्मारण आदि जसी छोटो-छोटो योजनाशों 
को व्यवस्था करके; श्रच्छे बीजों की व्यवस्था करके; उर्वरकों की व्यवस्था 
तथा प्राकृतिक और गढ़े की खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर तथा 
परिष्कृत कृषि-विधियों के प्रचार हारा यह कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार, 
समस्त देश के योजना क्षेत्रों में खाद के १,५०,४६४ गड्ढे खोद गये हूं, 
७,०६,४७४ मन उर्वरक, २,२१,६९६२ मन बीज तथा खेती के १०,००० औजार 
वितरित किये गये हे और ५०८ प्रदर्शन-खेत बोयें दिए गये ह। १६,५१० एकड़ 
भूमि में फलों के वक्ष लगायें गये हे और १७,४९३ एकड़ भूमि में सब्जियाँ बोई 
गई है । इसके अलावा ६१,५४७ एकड़ भूमि को खेती-योग्य बनाया गया । 


कुएँ तथा तालाब भी पर्याप्त संख्या में बनवाए गये या उनकी मरम्मत 
कराई गई । सितम्बर १६५३ में समाप्त होने वाले वर्ष में १,३१,३२३ एकड़ 
भूमि की सिंचाई के लिए पम्पिग सेट लगवाए गये तथा कई श्रन्य उपाय भो. 
किए गये । 


है24 


सातवां वर्ष 


कृषि का पशुपालन तथा मछली उद्योग से निकट का सम्बन्ध हे। पदा॒ओ्रों 
“की नस्ल अ्रच्छी न होने की दृष्टि से उनकी नस्ल सुधारने तथा बीमारियों से 
रक्षा करने के विभिन्‍न उपाय किए जा रहे हें। सितम्बर १६५३ को समाप्त 
होने वाले वर्ष में २५६ प्रजनन और कृत्रिम रेतन केन्द्र खोले गये, ६६,८०३ 
बेलों को बधिया किया गया और ४४४५ सांड दिये गये । १२,२३,३८७ पशुओं 
को टीके लगाये गये और ३,२५,७६१ पशुओं की विभिन्‍न रोगों के लिए 
चिकित्सा की गई। मुगियों की किस्म सुधारने के लिए ७,२०१ श्रच्छी मुगियाँ 
दी गईं । तालाबों में छोटो मछलियों को छोड़कर मछुली-पालन को प्रोत्साहन 
“दिया जा रहा है। ध्षाल भर में विभिन्‍न सामहिक योजना क्षेत्रों में लगभग २२ 
लाख छोटी मछलियाँ बांटी गयीं । 


सामहिक योजना कार्यक्रम में वर्तमान ग्राम-उद्योगों का विकास तथा नये 
उद्योगों को स्थापना सम्मिलित हे, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिया 
जा सके और उन लोगों को पुरा काम दिया जा सके जिन्हें विभिन्‍न कारणों से 
वर्ष में काफी समय तक बेकार रहना पड़ता है। ऋणरतों तथा सुधरे तरीकों के 
'प्रशिक्षण को सुविधाओं के द्वारा वर्तमान कुटीर-उद्योगों की उन्नति की जा रही 
है। कई स्थानों में नय कटीर-उद्योग स्थापित किये गये। 


सामहिक विकास कार्यक्रम में यातायात के विकास को महत्वपुर्ण स्थान 
दिया गया है । श्रब॒ तक ३,५३३ मील लम्बी कच्चो सड़क और १५३ मील 
लम्बी पक्‍की सडर्के बनवाई जा चुको हें। 


उद्योगों को बढ़ावा देकर तथा यातायात के विकस द्वारा ग्रामों में जीवन- 
स्तर को ऊंचा उठाने का विचार किया जा रहा है। यह स्वीकार किया ज्ञा 
चुका है कि ग्राम-जीवन को बदलने में ठोस प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब 
तक ग्रामीरणों की श्रन्य श्रावदयकताओं की व्यवस्था नहीं की जाती । इसलिए 
चिकित्सा सम्बन्धो व्यवस्था, गृ हनिर्माणण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाञ्रों तथा शिक्षा और 
समाज-कल्याण को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और सफाई 
के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये हे भर १५,१७४ पानी सुखाने के गड़ढे, 
२,१७५ देहाती टटिटयाँ तथा १,४४,७०१ गज नालियाँ बनाई गयीं । १,३५४ 
कुझों का निर्माण कराया गया और ८,८४३ कुझ्नों का पुनरुद्धार किया गया। 


दर 


झाथिक 


शिक्षा तथा समाज शिक्षा के क्षेत्र में १,४६४ नये स्कूल खोले गये तथा 
२६१ वर्तमान स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया, ३,७०७ 
भ्रोढ़ शिक्षा केन्द्र तथा ३,०१९ समाज-मनोरंजन केन्द्र स्थापित किये गये । 


लगभग २,७४६ नये मकान बनवाए गये और १५,१२५ (मकानों कीं 
सरम्मत श्रादि को गयो । साम्‌हिक विकास कार्यक्रम के श्रन्त्गंत सहकारी 
संस्थाश्रों के विकास पर बल दिया गया है श्रोर इस ओर १,०१९ सहकारी 


संस्थाश्रों की स्थापना श्रोर ऋण-संस्थाश्रों को बहुउ॒द्द शीय संस्थाश्रों धें परिवर्तित 
करके कुछ प्रगति को गयी । 


प्रशिक्षण 

सामहिक योजना कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए श्रधिकाधिक प्रशिक्षरण-प्राप्त व्यक्तियों, जसे प्रशासन 
भ्रधिकारियों, ग्राम सेवकों, कृषि-विस्तार निरीक्षकों, पशुरोगों के चिकित्सकों, 
सहकारी श्रौर पंचायत श्रधिकारियों, सकल श्रध्यापकों, समाज शिक्षा के 
व्यवस्थापकों, डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, सफाई इन्सपेक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा 
डुंजीनियरों आदि की श्रावशयकता है । इस लिए ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षरण के 
लिए नयी संस्थाओं की स्थापना श्रत्यन्त आवश्यक है ओर आज ३३ विस्तार 
सेवा प्रशिक्षण केन्द्र चाल हे । जनवरी १६५४ तक ३,१७० ग्राम सेवक तथा 
५५४ निरीक्षरण-कर्मंचारो प्रशिक्षरप प्राप्त कर उके थे, जब कि १,५८२ ग्राम- 
सेवक और १६४ निरीक्षण कमंचारी अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 
१ श्रप्रेल १६५३ को नीलोखेड़ी, हेदराबाद, गाँधीग्राम, शांतिनिकेतन तथा 
इलाहाबाद में समाज शिक्षा तथा मुख्य शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के 
लिए पाँच केन्द्र स्थापित किये गये । पहले चार केन्द्रों में समाज शिक्षा व्यवस्था- 
थकों को तथा इलाहाबाद स्थित केन्द्र में मुख्य समाज शिक्षा व्थवस्थापकों को 
प्रशिक्षण दिया जायगा । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 
स्वास्थ्य इन्स्टक्टरों तथा सामहिक योजना क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कमंचारियों के 
प्रशिक्षण सम्बन्ध में नये कोर्स की व्यवस्था को । 


४७ 


भग्राधिक 


खाय शोर कृषि 


१६५२-५३ में खाद्य स्थिति में सामान्य रूप से प्रगति होती रही । इसी 
वर्ष ४ करोड़ ७६ लाख टन अनाज पंदा हुआ । स्वतन्त्रता मिलने के बाद से 
यह वाधषिक उपज सबसे ग्रधिक रही । १६५३ में कुछ क्षेत्रों में धान वसुलो का 
कार्यक्रम समाप्त कर दिया गंया ओर कुछ क्षेत्रों में सरल बना दिया गया। 
श्रनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य को आने-जाने पर प्रतिबन्ध श्रभो भी जारी 
है । गेहें की बिक्री के सम्बन्ध में मात्रा सम्बन्धी सभी रोक उठा ली गई है। 


१ जनवरी, १६५४ को केवल सोराष्ट्र, मध्यभारत तथा पूर्वो उत्तर 
प्रदेश के ग्यारह जिलों से होने वाले निर्यात को छोड़ कर देश भर मे मोटे 
अनाज पर से कंट्रोल उठा लिया गया । चने पर से भी कंट्रोल उठा लिया गया 
है । १६५३ में केवल २०.०३ लाख टन खाद्यान्न के आयात का था । 


१६५४ के प्रारम्भ से जब केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास १४४ 
लाख टन खाद्यान्न बच रहा, हम कुछ-कुछ प्रात्म-निर्भर हो चले हें और सरकार 
ने १६५४ में होने वाले गेहूं के झायात को मात्रा में काफी कमी कर दी है। 
देश में उत्पादित चावल देश को मांग के लिए काफो होना चाहिये । आयातों 
की सहायता से खाद्यान्न सुरक्षित रखा जा सकेगा । 


सम्मिलित फसल-उत्पादन कार्यक्रम के ग्रन्तगंत, जिसमें खाद्यान्न, कपास, 
पटसन और चोनो आती है, १६५३-५४ में प्रगति सन्‍्तोषजनक रूप से होती 
रही । १६५२-१६४३ के प्रावकलनों से प्रकट होता है कि २० करोड़ एकड़ 
भमि में भ्रनाज बोया गया है । उत्पादन ४ करोड़ ७६ लाख ठन हुआ । 


१६५२-५३ म॑ उत्पादन में वृद्धि 


चावल २७ लाख टन 
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ग्राथक 


अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन 

छोटी सिचाई योजनाश्रों के कार्यक्रम को भ्रधिक शीघ्रता से कार्यान्वित 
करने की दृष्टि से १६५५-५६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए १० 
करोड़ रु० प्रतिवर्ष की भ्रतिरिकत व्यवस्था की गयी है। सिन्द्री के रासायनिक 
खाद के कारखाने तथा श्रन्य कारखानों से भ्रब श्रमोनियम सल्फेट अपेक्षित मात्रा 
में मिल सकेगा । गत छः वर्षों में केन्द्रीय टू क्टर संगठन करीब १० लाख एकड़ 
भूमि को खेती के योग्य बना चुका है। १६५३ में २,६०,००० एकड़ भूमि से 
ग्रधिक खेती के योग्य बनाई गई । इस वर्ष आरम्भ को गयी धान की खेती की 
जापानो पद्धति के फलस्वरूप उत्साहवर्धक्‌ परिर्णाम हुआ है । गत वर्ष 
चालू किये गये जम्म फार्म के अतिरिक्त १०,००० एकड़ भूमि के एक दूसरे 
क्षेत्र में (भोपाल में) मशीनों की सहायता से खेती की जाने लगी हे । 
१६५३-५४ के 'अश्रधिक श्रन्‍्न उपजाझओो' कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में 
१३,५५,००० टन की वृद्धि हो जानी चाहिए थी। 


कपास 

ग्रधिक कपास उपजाओ्रो' श्रान्दोलन के सम्बन्ध में ऋण के रूप में १६५३ 
में राज्य सरकारों को लगभग ५६,४८,००० रुपये दिये गये जबकि ११,५०,००० 
रुपये सहायता के रूप में भी दिये गये । 


पदसन 

पटसन की खेती को प्रोत्साहन देने की योजनाश्रों के सम्बन्ध में राज्यों 
को ८,६५,००० रुपये सहायता के रूप में दिये गये। १९५२-५३ में ४६ लाख 
गांठ से श्रधिक पटसन पेदा हुआ । १६५३-५४ में प्रतिकूल मौसम के कारण 
उत्पादन ३१,३०,००० ग्ाँठ ही हुआ । इस कसी का दूसरा कारण बोने की ऋतु 
में पटसन के मूल्य में भारो गिरावट का श्राना भी था। श्रव श्रच्छी किस्म के 
पटसन के उत्पादन पर श्रधिक जोर दिया जा रहा हे । 


चीनी 
चीनी का सबसे श्रधिक उत्पादन १६५१-५२ में १४,६७,००० टन रहा। 
१६५२-५३ में यह उत्पादन १३ लाख टन ही रहा । इसका मुख्य काररत था, 


४€ 


सातवां वर्ष 


गन्ने के उत्पादन में कमी । १६५२-५३ में १६,५६,००० टन चीनी को खपत 
हुई जबकि १६५१-५२ में ११,६३,००० टन चीनी को ही खपत हुई थी । घाटे 
की पूति बची हुई चीनी श्रोर श्रायात से की गयी । 


पशुपालन 

रिन्‍्डरपेस्ट रोग की रोकथाम के कारयत्रम के श्रन्तगंत लगभग १४,००० 
पशुझ्ों के टोके लगाये गये । पश्ग्रों के क्त्रिम रेतन के सम्बन्ध में श्रनुसन्धान 
कार्य को बढ़ाया गया । 'वाइरस वेक्सीन' के निर्माराा के लिये १६५३ में भार- 
तीय पशु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था में एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षरण केन्द्र 
खोला गया । 


मछली पालन 

देसी और समुद्री मछलियों के सम्बन्ध में विकास और श्रनुसन्धान के 
कार्यक्रम में १६५३ में श्रच्छी प्रगति हुई । नावें से प्राप्त होने वाले सहायता 
कार्यक्रम के अन्तर्गत तिरुवांकुर कोचीन में मछली-उद्योग के विकास के लिए 
एक सामूहिक योजना का कार्य आरम्भ किया गया है । 


वन उद्योग 

वर्ष में वन उद्योग तथा वनजन्य वरतुझों सम्बन्धी श्रनुसन्धान कार्य 
जारी रखा गया। उत्तरी अंडनान के जंगलों के सम्बन्ध में खोज एवं शोध कार्य 
में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है । इन जंगलों से १४,००० टन इमारती 
लकड़ी भारत ले आयी गई है । १६५३ के श्रन्त तक श्रंडमान में ५०० विस्था- 
पित परिवार बसाये जा चुके थे । 


क्ाषि सम्बन्धी अ्रथ व्यवस्था 
श्राथिक तथा आरंकड़ा-संकलन डायरेक्टरेट ने कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के 
संकलन के लिए श्रपने क्षेत्र में काफी वृद्धि कर ली है।;जम्मू और काइमोर को 
छोड़कर भारत में आज आंकड़ा-संकलन कार्य ७० करोड़ एकड़ भूमि में हो रहा 
है जबकि १६४६-४७ में यह कार्य ५५ करोड़ ६० लाख एकड़ भमि में हो रहा 
था। इस डायरेक्टरेट की श्रोर से १६५३ में कई प्रकाशन हुए । विश्वविद्यालयों 
तथा श्रन्य श्रनुसन्धान संस्थाओ्रों के सहयोग में कृषि-व्यवस्था सम्बन्धी श्रनुसन्धान 


४० 


अ्राथिक 


कार्य के लिए चार प्रादेशिक केन्द्र रथापित करने का निर्णय किया गया है। 
इसके अलावा श्रनुसन्धान कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय कृषि अ्रनुसन्धान 
परिषद्‌ ने कृषि अ्र्थ व्यवस्था सम्बन्धी एक समिति को रचना की है। 


प्रशिक्षण 
सहकारी विभागों तथा श्रन्य संस्थाओ्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की 
सुविधाएं देने के लिए श्री. वो. एल. मेहता को भ्रध्यक्षता मे एक समिति नियक्तत 
को गयी हे | सहकारो क्ृषि के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने के लिए राज्यों 
को वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। 


सर्टिफिकेट ओर डिप्लोमा कोर्सों के लिए भारतीय कृषि-अनुसन्धान 
परिषद्‌ द्वारा कषि सरबन्धी आंकड़ों के विषय का प्रशिक्षण भी दिया गया था। 
भारतोय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ ने कृषि तथा तत्सम्बन्धी अ्रन्य|विषयों के लिए 
१६५३-५४ में १२८ अनुसन्धान-योजनाञों का कार्य भी आरम्भ किया। एन० पी० 
5८०६९ नामक एक नये प्रकार के गेहूँ का पता लगाया गया है जिसमें तीनों 
श्रकार के गेहें को लगने वाले घुन के प्रतिरोध की क्षमता हे । 


इस वर्ष विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या ३४ तक पहुँच गई और 
४६ निरीक्षरण कमंचारियों तथा २,६४३ बहूह शीय ग्राम कार्यकर्ताओं ने इन 
न्द्रों में सामूहिक विकास कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १५ आादरों 
विकास योजनाओं का काम भी शुरू कर दिया गया है। पृवेस्नातकों और 
उत्तर-स्नातकों को कृषि और विस्तार काय्यें का प्रशिक्षण देने के लिए तीन 
कृषि-कालजों में विस्तार विभाग खोले गये ह। २१ विस्तार श्रधिकारियों की 
एक मंडलो अभ्रमरीकी और जापानी विस्तार कार्य-प्ररशालियों के श्रध्ययन के 
'लिये अमेरिका और जापान गई । 


खाद्य एवं कृषि संगठन का सदरय होने के नाते भारत ने १६५३ में हुए 
सभी महत्वपुरं सम्मेलनों में भाग लिया । भार त-अमेरिका टेक्निकल सहयोग 
करार के श्रन्तर्गत कई कृषि-विकास योजनाश्रों को सहायता प्राप्त हुई। फोड़ 
प्रतिष्ठान की सहायता से ग्राम-कार्यक्ताश्रों के प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम को 
व्यवस्था की गयी । 


+ ३ 


सातवाँ वर्ष 


वाणिज्य एवं उद्योग 


सबसे ग्रधिक श्रौद्योगिक उत्पादन १६५३ में हुआ । इसी के परिस्णाम- 
स्वरूप सरकार के लिए कई कंट्रोल उठा लेना तथा इसके स्थान पर दीघंकालीन 
विकास के कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना संभव हो सका । 


आ्ौद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचनांक जो १६५२ में १२८.७ था, 
१३४ तक चढ़ गया ओर देश में कपड़े तथा सीमेन्ट का महत्वपूर्ण उत्पादन 
हुआ । श्रल्युमिनियम कन्‍्डक्टरों, ट्रांसफार्सरों, बाल-बेयरिगों, पिस्टनों, लोको- 
समोटिव बायलरों, बाइसिकिल, सोने की सश्ञीनों, लालटेनों, गंधक के तेजाब,, 
बाइकोमेट्स, एमोनियम सल्फेट, सोडा ऐश, क्लोराइन, तथा कास्टिक सोडा 
जेसी वस्तुओं के उत्पादन में भी वद्धि हुई । श्रोषधियों, साइकिल के फ्रीद्दीलों 
श्रोर चेन तथा बेटरियों ग्रादि नई वस्तुओ्नों का निर्माण हुआ । 


यद्यपि कोरिया में युद्ध छिड़ने के तुरत बाद की स्थिति के मुकाबले में 
प्रायात और निर्यात में कम्मी आई, पर व्यापार-सन्तुलन की स्थिति दृढ़ और 
सनन्‍्तोषजनक रही । अनक्‌ल व्यापार-सन्तुलन को सहायता से १९५३ के व्यापार 
में हुए घाटे की पूर्ति हो गई ओर पॉोंड पावन को सुरक्षित राशि में से कुछ भी 
निकाले बिना वर्तमान आमदनो में से विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं को. 
पुरा करना संभव हो सका । 


इसके अलावा साल में कई नये व्यापार समभोते हुए या उनका नवकरण 
हुआ । इनमें जाफना तम्बाक्‌ सम्बन्धी भारत-लंका समभौते, पटसन और 
कोयला सम्बन्धी भारत पाकिस्तान समभोते तथा रूस के साथ हुए व्यापार 
सम्बन्धी समझौते का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है । 


निर्यात व्यापार जमाने के लिए विभिन्‍न उपायों पर तथा जहाँ श्रावद्यक: 
हो वहां निर्यात-कर के पुननिर्धारिण पर काफी जोर दिया गया है । 


रे 


'शाथिक 


पटसन, चाय तथा सूती वस्त्र उद्योगों के सामने विदेशों में श्रपना माल 
बेचने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ थों, उन्हें दूर किया गया। निर्यात को 
प्रोत्साहन देने के लिए सामुद्रिक शुल्क कानून में संशोधन किया गया। निर्यात- 


व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मन्त्रालय में एक विशेष संगठन 
स्थापित किया गया हे । 


क्योंकि ये सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के श्राधार पर चलते हैं, 
उनके विकास के सम्बन्ध में मन्त्रालय सीधे कुछ नहीं कर सकता । तो भी, 
उनके विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से मन्त्रालय को उन नीतियों 
के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके लिए वह उत्तरदायी है। नये 
उद्योगों की स्थापना के लिए मन्त्रालय ने कई बड़े निर्णय किये हैं । 


प्रशल्क कमीशन को रिपोर्ट के आधार पर श्राटोमोबाइल उद्योग के 
विकास के लिए एक दीघं कालीन नीति की रचना को गयी है। साथ ही 
इंजीनिर्यारिंग उद्योगों को क्षमता के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिए 
एक विद्षज्ञ समिति की भो स्थापना हुई हें जिससे इन उद्योगों से पुरा-पूरा 
लाभ उठाया जा सके। 


इसी प्रकार एक समिति ने, जिसके सदस्यों में प्रसिद्ध चिकित्सक भी हें, 
फार्मेसी उद्योग का ग्रध्ययन काये अपने हाथ में लिया हे । 


उक्त कमीशन को सिफारिश पर प्रशल्क लगाया जाकर उद्योगों की रक्षा 
को व्यवस्था की जा रही है। १६५३ में श्रायोग ने ११ उद्योगों के मामलों 
पर, जिन्हें संरक्षा पहले से ही प्राप्त होती श्रा रही है, विचार किया और 
संरक्षा के लिए दो नये प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की। इसके 
अलावा कमीशन ने इस्पात, सीमेंट तथा टीन की चादरों के उचित मूल्यों 
के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी । 


श्रौद्योगिक विकास की एक मुख्य कठिनाई कोयले की कमी हे। इसलिए 
सन्त्रालय ने एक श्रौद्योगिक विकास कारपोरेशन स्थापित करने का विचार 


किया है जो देश में नये उद्योगों को स्थायना के सम्बन्ध में उत्साह से काम 


+ रे 
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लेगा । मन्त्रालय ने ऋरणों के रूप सें सरकार द्वारा सोधी वित्तीय सहायता दिये 
जाने के प्रइन की भी जांच पड़ताल की है। बहुत से मामलों में ये ऋरत 

श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हें। उदाहरण के लिए धुनाई के यंत्र बनाने वाले 
एक उद्योग को बंद होने से बचा लिया गया ओर आज वह उद्योग के लिए 


एक महत्वपूर्ण यंत्र तेयार करके दे रहा है । 


१६५३ में संसद ने उद्योग विकास और नियमन कानून को व्यापक 
बनाया जिससे इसके अ्रन्तगंत कई नये उद्योग सम्मिलित कर दिए गये श्रौर 
सरकार के श्रौद्योगिक संस्थाश्रों के संचालन और नियन्त्रण सम्बन्धी श्रधिकारों 
को अ्रधिक व्यापक रूप दिया गया । कानन के अन्तगंत स्थापित लाइसेंस देने 
वाली कमेटी ने नये उद्योगों की स्थापना तथा वंमान उद्योगों के विस्तार 
सम्बन्धी २५१ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया । १८२ मामलों में . श्रावरयक 
अ्रनुमति दी गई । 


सृती वस्त्र उद्योग का उत्पादन-स्तर अच्छा रहा। देश झर विदेश के 
उपभोक्ताओं को सहायतार्थ, अधिक से अधिक कपड़े का अधिक से अ्रधिक 
उपयोग करने को दृष्टि से सरकार ने बढ़िया कपड़े पर उत्पादन कर कम कर 
दिया और मध्यम प्रकार के कपड़े पर से नियत कर हटा लिया है। हाथ 
करघा-उद्योग में श्रब सृत का ग्रभाव नहीं रह गया है और इस उद्योग को 
और अ्रधिक प्रोत्साहन देने के लिए मिलों द्वारा धोतियों और साड़ियों के 
उत्पादन पर कुछ रोके लगा दी गयीं हें । कपड़े पर से मल्य नियन्त्रण तथा 
वितररण सम्बन्धी रोक पुरी तरह से हटा ली गयो है । 


यद्यपि एक बड़े कारखाने में श्रम सम्बन्धी भगड़ के कारण १६५३ के 
पूर्वाद्ध में इस्पात-उद्योग का उत्पादन कम रहा, पर वर्ष के श्रंतिम भाग में 
उत्पादन १६५२ के श्रोसत से अ्रधिक रहा + सुप्ुद्र पार देशों से इस्पात अ्रब 
श्रधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है । लोहे की छुड़ों ओर छोदे-छोटे 
सामान के अधिक मात्रा में सुलभ होने के काररण इन पर वितरण सम्बन्धी 
रोक करोब-करोब उठा-सी ली गई है । जबकि इस्पात का सलल्‍य तो लगभग 
एक सा ही कायम रहा, कुछ विभिष्न प्रकार के तारों श्रोर तारों से बनी 
वस्तुओं के सत्य में कमी अवदय आई । 


ज। 


ग्राथिक 


निर्यात उद्योगों में, पटसन उद्योग पर कर कम कर दिये गये। चाय 
उद्योग ने, जिसमें १६५२ के श्रंत में काफी गिरावट आई, १६५३ में महत्वपूर्ण 
प्रगति की ओर इस वर्ष इसका निर्यात सबसे अ्रधिक (रहा । 


छोटे प॑माने के उद्योगों की सहायता के लिए भी विशेष प्रयास किये गये। 
इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथ करघा उद्योग है। सुती वस्त्र की मिलों 
द्वारा उत्पादित कपड़े पर चुंगी लगाकर एक विशेष कोष का निर्माण किया 
गया और इस कोष का महत्वपूर्ण भाग हाथ करघा उद्योग के विकास में 
लगाया गया । दस्तकारियों तथा अन्य छोटे पमाने के उद्योगों को राज्य 
सरकारों से मिलने वाले ऋरणों और अन॒दानों के द्वारा काफो सहायता प्राप्त 
हुई । ग्राम उद्योगों के विकास का कार्यक्रम श्रखिल भारतीय खादी एवं ग्राम 
उद्योग बोर्ड की देखरेख में भी चलाया जा रहा है । अखिल भारतीय हस्तकला- 
उद्योग बोर्ड, दस्तकारियों से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में डिजाइन तेयार करने 
तथा बिक्री की व्यवस्था करन में लगा हुआ है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों सें फोर्ड 
प्रतिष्ठान के तत्वाधान में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ-मंडली छोटे पेमाने के उद्योगों 
के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कर रही है जिससे इन उद्योगों को आधिक दुष्तिट से 
भली-भाँति खड़ा किया जा सके । 


भारत की फर्मो द्वारा विदेशों की फर्मों को रायल्टियों और टेक्ििकल 
शक के रूप से किए जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में आऑँकड़ों का संगठन 


किया जा रहा है । 


चाय, कहवा तथा रबर के जंसे बागान उद्योगों की विशेष समस्याओं 
के अध्ययनार्थ एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की जायेगी । 


२४ 


सांतवाँ व६ 


। 
प्राकृतिक साधन ओरे वेज्ञानिक अनुसन्धान 


इस मन्त्रालय का सम्बन्ध वेज्ञानिक और श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान से हे । 
यह मन्त्रालय वज्ञानिक-पर्यवेक्षण का कार्य तथा खान-उद्योगों की देखभाल 
करता है। आरविक श्रनुसन्धान सम्बन्धी कार्य भी इसी का उत्तरदायित्व है। 


१६५३-५४ में वेज्ञानिक श्रनसन्धान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई । 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हें श्रोर तीन और श्रनुसन्धान- 
संस्थाश्रों---भावनगर स्थित केन्द्रीय नमक श्रनुसन्धान संस्था, पिलानी स्थित 
केन्द्रीय विद्य त-अ्रनुसन्धान संस्था तथा कलकत्ता स्थित यांत्रिक इंजीनियरिग 
झनसन्धान संस्था--की रचना को जा रही है। उद्योग सम्बन्धी विभिन्‍न 
समस्याओ्रों पर श्रनुसन्धान इल राष्ट्रीय प्रयोगशालाञों में किया जा रहा है। 
उदाहरण के लिए नई दिल्‍ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में श्रप्ल'इड 
मेकनिक्स, औपष्टिक्स, ताप श्रौर विद्य तशास्त्र, श्रौद्योगिक भौतिकशास्त्र, तथा 
विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हे। 
इस प्रयोग शाला में कई नये यंत्रों का श्राविष्कार किया गया है! मंसूर स्थित 
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी श्रनुसन्धान संस्था में सब्जियों तथा फलों को सुरक्षित 
रखने की नई प्रक्रियाश्“ों का विकास किया जा रहा है। इस संस्था में मंंगफली 
'का दूध श्रोर दही शोर क्रृत्रिस चावल भी तयार किया गया है। राष्ट्रीय रासा- 
यनिक प्रयोग शाला में रीठों श्रोर शिकाकाई में से रस ओर रदी तम्बाक में से 
“निकोटीन सल्फेट निकालने के भी नये श्राविष्कार किये गये हें । 


वेज्ञानिक भ्रनुसन्धान के लाभ लोगों के लिए उपलब्ध करने की दृष्टि 
से एक राष्ट्रीय श्रनुसन्धान विकास करपोरेशन स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय 
अ्रनसन्धान प्रयोगशालाश्रों द्वारा श्राविष्कृत श्राविष्कारों श्रोर प्रक्रियाश्रों को 
झौद्योगि क कार्यों के लिए तथा सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करने का कार्ये 
यह कारपोरेशन करेगा । 


ग्राथिक 


विज्ञान मंदिर 

वैज्ञानिक केन्द्र ग्रामीर क्षेत्रों में भी स्थापित किये जायेंगे। ये केन्द्र 
स्वास्थ्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याशत्रों को हल करेंगें। ये विज्ञान मंदिर 
वेज्ञानिक और श्रोद्योगिक श्रनुसन्धान परिषद के नियन्त्रण में रहेंगे। इनका 
मुख्य कार्य मिट॒टी तथा पानी सम्बन्धी विश्लेषण्ांत्मक कार्य करना तथा वेज्ञा- 
निक जानकारी का प्रसार करना रहेगा । इन केन्द्रों में रोग-निदान-प्रयोगशालाएँ 
भी होंगी जो रोगों के प्रतिरोधात्मक उपायों के सम्बन्ध में सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
भ्रधिकारियों को सहायता देंगी । पौधों के रोग सम्बन्धी उपचार की जानकारों 
भी इन्हीं केन्द्रों द्वारा कराई जायगी । सर्वप्रथम विज्ञान मंदिर का उदघाटन 
दिल्‍ली राज्य के कपशरा गाँव के निकट १६ श्रगस्त, १९५३ को प्रधान मंत्री 
ने किया । 


भारतीय खान-ब्यूरो 

खान-उद्योग को टेबिनकल विषयों के सम्बन्ध में सलाह देने वाले ब्यूरो 
का विस्तार करने का विचार किया जा रहा है। भारतीय उद्योग की गझ्रावदय- 
कताओं को पूति के लिए एक विस्तृत योजना पर काये श्रारम्भ किया गया है । 
हमारे देश के उद्योग को तांबे, सीसे, जस्ते श्रादि की सबसे श्रधिक श्रावश्यकता 
है। कड़े के ढेर से मंगनीज़ निकालने का प्रयास सफल रहा श्रौर मंगनोज्ञ श्रलग 
करने का एक बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है । ब्यूरो द्वारा 
एक ऐसा उपयोगी यंत्र तेयार किया गया है जिसकी सहायता से श्रधिक रेत 
मिश्चित मंगनीज्ञ में से शुद्ध मेंगनीज श्रलग किया जा सकेगा। बंगाल, बिहार 
तथा उड़ीसा में तीसरो श्रेणी को सोने की खानों तथा उड़ीसा में क्योंभर में 
४० मील को स्वरणं-पट्टी का पता श्रभी हाल में ही लगा हे । 


खानों से वैज्ञानिक ढंग से खनिज पदार्थ निकालने तथा कम से कम क्षय 
होने देने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम पर श्रमल किया गया है। निरीक्षरण- 
'टोली ने विभिन्‍न राज्यों की मेंगनीज्ञ, इल्मेनाइट, क्रोमाइट, ऐस्वस्टोस, सोने, 
सीसे, ताँबे, लोहे, चोनी मिट॒टी तथा फीरोज्ञे को खानों का भी पर्यंवेक्षण किया 
गया ओर उनका वेज्ञानिक ढंग से विकास करने की एक विस्तृत योजना 
तैयार की गयी है । 


4७ 


सातवाँ वर्ष 


धनबाद स्थित खान सम्बन्धी भारतोय संस्था के लिए एक लाख रुपयें 
के नये उपकरण प्रौर यंत्र खरीदे गये हैं । १६५२ में खान सम्बन्धी इंजीनिय- 
रिंग के ३१ और भगरभ्भशास्त्र के £ छात्रों को “एसोशिएटशिप” का डिप्लोमा 
सिला। 


तेल सम्बन्धी शोध-काय 
भारत सरकार ने पद्चिचम बंगाल के कुछ क्षेत्रों का वायु-चम्बकीय पयेवेक्षरण 
करने का कार्य “दि स्टेण्डड बेकअम ग्रायल कम्पनी को सोपा था। इसके परिरणास 
स्वरूप तेल प्राप्त करने के स्थानों का पता लगा है। भारत सरकार और 
उपरोक्त कम्पनी के बीच हुए एक समभोौते में संयुक्त रूप से तेल निकालने 
तथा पेट्रोल और तत्सम्बन्धी द्रव्यों के निर्माण की व्यवस्था रखी गई है । 


श्रासाम श्रायल कम्पनी लिसिटेड भी ऊपरी आसाम का वायु चुम्बकीय 
पर्यवेक्षण कर रही है । 


भारत का भगर्भविज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षण 

भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी कारखाने में श्रौजारों तथा अन्य उपकरणों के 
सम्बन्ध में उपयोगी कार्य किया गया हे। इस कारखाने में कई झ्जौजारों का 
निर्माण हुआ है । 

भारत का पयेवेक्ष ण 

भारत-परयवेक्षण विभाग एक विशेष संगठन है जो विभिन्‍न प्रकार के: 
झ्राधनिकतम नकशे तेयार करता है । देहरादून और कलकत्ता में इसका अपना 
प्रेस है जहाँ नागरिक प्रशासन ओर प्रतिरक्षा-सेवाश्रों दोनों के लिए नक्शे तेयार 
किये जाते हूं । इस विभाग के श्रधिकारियों को - देहरादून स्थित पर्यवेक्षरण 
प्रशिक्षण सकल में प्रशिक्षण दिया जाता है। 


१६५१ में पयंवेक्षण प्राथमिकता समिति ने निशय किया कि केवल 
हिमालय प्रदेश को छोड़कर समस्त भारत का पयेवेक्षण एक मील के पेमाने के 
श्रनुसार किया जाये । समिति ने यह भी निईचय किया कि पर्यवेक्षण पर प्रत्येक 
२५ वर्षो में एक बार पुनविचार किया जाये। 


थी ८ 


ग्राथिक 


योजना कमीशन ने इस विभाग का विस्तार-कार्यक्रम स्वीकार कर लिया 
है जो पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति की सिफारिशों पर झ्राधारित है । इस योजना 
को कार्यान्वित किया जाना शीघ्र ही आरम्भ होगा । इसके श्रन्तर्गत ३२ लाख 
रुपये के व्यय से भारत का पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मिलित है। साज- 
सामान टेक्निकल सहयोग प्रशासन से प्राप्त किया जायगा | तथ्यों के संकलन 
तथा नकशों के तेयार किये जाने और छपाये जाने के उपयोगी कार्य के अलावा 
इस विभाग ने हिन्दी में भारत के चार विभिन्‍न राजनोतिक और प्राकृतिक नकशों 

।शन का निशचय किया है । हिन्दी का टाइप और अधिक सुलभ होने पर 
ग्रन्य नकशे भी तेयार किये जायेगे । इन साल इस विभाग ने कुल मिलाकर ३६ 
पर्यक्षवेशा कार्य किये । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण निम्नलिखित हं-श्रासाम 
की कोपिली घाटी का पर्यवेक्षण; एवरेस्ट शिखर को ऊँचाई का पुननिधाररण 
तथा कोसी सिचाई योजना, चम्बल जल-विद्यु त योजना तथा भाखरा नंगल ओर 
तुंगभद्रा योजनाओं सम्बन्धी पर्यवेक्षरण । 


भारत का प्राणिविद्या सम्बन्धी पर्यवेक्षण 
भारतोय अ्रजायबघर के सार्वजनिक कक्षों में प्रदशित वस्तुओं को फिर 
से सजाया गया तथा उन्हें साफ किया गया और उनकी मरम्मत की गयो है। 
इन की एक सुची भी-तंयार को गयी हे । 


१६५३ में पर्यवेक्षण के लिए ६ टोलियां भेजी गयीं । सौराष्ट्र में समुद्रो 
जीव जन्‍्तुओं का; सिक्किम में पक्षियों का तथा तिस्ता घाटी, मरिणगपुर और 
पंचमढ़ी में पहाड़ी सोतों में पाये जाने वाले जीव-जन्तुझ्रों का पययवेक्षरण 
किया गया । 


विभिन्‍न वर्गों के जोव-जस्तुझ्ों के बारे में भो अ्रनुसन्धान कार्य किया 
गया। टेविनकल कमंचारियों ने प्रकाशन के लिए श्रनुसन्धान कार्य सम्बन्धी 
३३ निबन्ध दिये । क्रमि-जीवी कीड़ों के सम्बन्ध में भी काफी अनुसन्धान कार्य 
किया गया है। श्रन्य प्रकार के कीड़ों पर भी कई निबन्ध प्रकाशित किये 
जा रहे है । 
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सातवाँ वर्ष 


राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान 
राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यानों को लगाने के लिए वैज्ञानिक और 
श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान परिषद ने लखनऊ स्थित सिकन्दरबाग ले लिया है। 
श्र८्॒॑ तक एक बीजों का श्रजायबघधर और एक बागबानी प्रयोगशाला स्थापित 
किये जा चुके हे । बागबानी सम्बन्धी विभिन्‍न समस्याश्रों पर अ्रनुसन्धान कार्य 
किया जा रहा है श्रौर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बोये जाने के लिए ५०० 
से श्रधिक औषधोय पौधे छांटे जा चुके हें । 


कृत्रिम वर्षा 
वेज्ञानिक श्रौर श्रौद्योगिक भ्रनुसन्‍्धान परिषद की सहायता से हाल के 
वर्षों में कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में कई प्रयोग किये गये । इस सम्बन्ध में नयी 


दिल्‍ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में और प्रयोग किये जा रहे हें। 


कृत्रिम-वर्षा की विधि का प्रशिक्षरा लेने के लिए वंज्ञानिक श्रधिकारी आटे - 
लिया भी भेज जायेंगे। 


ग्राणविक शवित आयोग 
भारत में श्राणविक शक्ति आ्रायोग शान्तिपुर्ण कार्यों के लिए श्राणविक 
शक्ति के उपयोग का विकास करने की दृष्टि से स्थाएत किया गया था। 
अब तक श्रायोग का मुख्य कार्य रेडियो सक्रिय खनिज पदार्थों के लिए देश 
के पर्यवेक्षण तथा अ्रण-भेदन सम्बन्धी वैज्ञानिक और टेक्निकल समसस्‍्याश्रों के 
भ्रनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का रहा है । 


श्रायोग के आरणविक शवित के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में एक सध्यस 
“शक्ति के श्राणविक रिऐक्टर की स्थापना की व्यवस्था है। ग्राणविक शक्ति 
सम्बन्धी एक संस्था ट्रौम्बे में खोली जा रही है। 


श्रन्य देशों के रिऐक्टरों के अश्रध्ययनार्थ एक रिएऐक्टर की रचना की गयी 
:है। यह दल भारत के सर्व प्रथम रिऐक्टर का निर्मारण करेगा। 


६० 


ग्राथिक 


ग्राराविक शक्ति ग्रायोग में दो नये विभाग खोले गये हें। चिकित्सा 
झोर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग रेडिएशन के खतरों से मजदूरों की रक्षा करने 
के लिये उत्तरदायी होगा । यह विभाग विस्फोट तथा रेडियो सक्रिय-रध्मियों 
के परिरगामस्वरूप फंलने वाली बीमारियों की चिकित्सा और उनसे बचाव 
सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य भी करेगा । जीवविद्या विभाग रेडिएशन के परिणामों 
तथा जीवविद्या सम्बन्धी पहलुश्नों के श्रध्ययत् के लिए मुख्यतः एक श्रनुसन्धान 
संगठन के रूप म कार्य करेगा । 


अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाएँ 
विभिन्‍न प्रकार के अ्रनुसन्धान-कार्यों का विकास करने के लिये व॑ज्ञानिक 
एवं श्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद विद्वविद्यालयों तथा श्रन्य श्रनुसन्धान 
संस्थाओं को सहायताएँ दे रही है। विभिन्‍न स्थानों पर १०० से अधिक. 
अनुसन्धान योजनाओं पर कार्य हो रहा है । 


उत्पादन 


लोहा तथा इस्पात यन्त्र 

इस्पात के उत्पादन में ठोस प्रगति करने के प्रइन पर कई वर्षो से विचार 
किया जा रहा है । इसी सिलसिले में १५ श्रगस्त १६५३ को बोन में एक 
प्रसिद्ध जमंन संस्था क्रप्स डेमाग के साथ एक समभोता हुआ । इस समभोते 
के अन्तर्गत ५ लाख टन इन्गाट इस्पात तंयार करने की क्षमता वाले एक 
कारखाने के निर्माण की व्यवस्था है । “क्रप्स डेमाग” नामक संस्था टेक्निकल 
सहायता तथा भारतीय कमंचारियों को प्रशिक्षण देगी । यह संस्था ७१ करोड़ 
२५ लाख रुपये को पूंजी भी लगायेगी | श्राशा है यह कारखाना चार वर्षों 
में काम करने लगेगा। टेक्निकल सलाहकारों को २ करोड़ १० लाख रुपये 
की निश्चित फीस श्रथवा श्रनुमानित व्यय का लगभग तीन प्रतिशत मिलेगा । 


एक सो करोड़ रुपये की अ्रधिकृत पूँजी के साथ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
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सातवाँ वर्ष 


नाम की एक नयी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की रचना की गयी हे। नया यन्त्र 
इसी के नियन्त्रण में होगा तथा यही उसका संचालन करेगा । भारत सरकार 
तथा जर्मन संस्था के बीच शेयरों का अ्रनुपषात ४:१ होगा । पूँजीगत विनियोग 
का, चाहे वह देश में हो ग्रथवा विदेश में, श्रधिक भाग ऋरणों के रूप में होगा। 
जर्मन विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार यह कारखाना उड़ीसा में रूरकेला 
में खोला जायेगा । 


विशाखापट्टनम्‌ शिपयाड्ड 

शिपयार्ड के विकास के लिए १ करोड़ ८० लाख रुपये के व्यय का 
'कार्यक्रम तेयार किया गया है। इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत शिपयार्ड के विस्तार 
'की योजना है जिससे साल भर में ६ से लेकर ८ जहाजों का निर्माराण किया 
जा सके । यदि श्रावश्यक हुआ तो इसका इतना विस्तार भी किया जा सकेगा 
कि साल में १२ जहाज तेयार किये जा सक | इस योजना पर काम किया 
जा रहा है। शिपयाडं में समृद्री इंजिन, बायलरों तथा श्रन्य॒ सहायक यंत्रों के 
निर्माण के प्रइन पर भी विचार किया जा रहा है । 

१६५३-५४ में “जल” की किस्म के श्राठ-आरठ हजार डी० डब्ल्यू० 
टी० के दो जहाज तेयार करके समुद्र में उतारे गये और “मंयर” किस्म के 
सात-सात हजार डी० डब्ल्यू० टी० के डीजेल इंजिन से चलने वाले तीन 
जहाजों के लिए कील बिछाई गयी । भारतीय जहाजरानी कम्पनियों, जलसेना 
तथा प्रकाशगृह विभाग के साथ जहाजों के सम्बन्ध में ठेके हुए हं। फालतु 
मजदूरों की छुटनी के फलस्वरूप दस लाख रुपये वाषिक को बचत हुई । 


हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विशाखापट्टनम में एक गोदी के 
निर्माण का कार्य सोंगा गया । गश्राद्रा है इसका निर्मारण कार्य १६५४-५५ 
में गुरू हो जायेगा । 


सिद्री फटिलाइज़से एण्ड केमिकल्स लिमिटेड 


१६ जनवरी, १६५२ से ३१ मां, १६५३ तक इस कम्पनी को २ 
करोड़ ७१ लाख रुपये का सकल लाभ हुआ। १६४५३ में २,६५,७०४ टन श्रमोनियम 


घर 


भ्राथिक 


सह्फेट का उत्पादन हुश्आा ज़ब कि १६५२ में १,७२,५१६ टन ग्रमोनियम 
सल्फेट का ही उत्पादन हुआ्ना था । 

श्रायरन श्राक्साइड केटेलिस्ट का श्रायात बंद करने के उदंश्य से साढ़े 
तीन लाख रुपये के व्यय पर एक केटेलिस्ट कारखाना स्थापित किया जा उका 
है । इसका नक्शा भारतोय इंजीनियरों द्वारा तेयार किया गया था। इन्हीं 
के द्वारा नितित इस कारखाने में काम शुरू हो चुका है। सिद्रो में 
उत्पादित केटेलिस्ट के उत्पादन पर २,५०० रुपये प्रतिटन व्यय हुए जबकि 
आयात किये गये केटेलिस्ट का मुल्य १०,००० रुपये प्रतिटन तक होता था । 

सिद्री के कोक-श्रोवेन यंत्र का निर्मारण कार्य जो १६५२ के मध्य में शुरू 
हुआ था, श्रब प्रा होने वाला है। इस कारखाने में उत्पादन-कार्य श्रगस्त 
१६५४ के मध्य से शुरू होने वाला है । 

भारत की एसोशिएटेड सोमेन्ट कम्पनियों द्वारा आरम्भ किये गये 
सीमेन्ट के एक कारखाने का निर्मारण-कार्य संतोष जनक रूप से और कायक्रमा- 
नुसार चल रहा है। सिंद्री के कारखाने के विस्तार का भी विचार किया जा 
रहा है जिससे इसमें फालत्‌ गंस की सहायता से “यूरिया” झोर “अमोनियम 


मर 8 । 


नाइट्रंट” जसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन किया जा सके । 


हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड 
डाक श्लौर तार विभाग की श्रावश्यकताओं को प्री करने की दृष्टि से 
इस कारखाने की योजना तेयार की गई है । वर्तमान समय में डाक और तार 
विभाग को श्रपनी श्रावश्यकताश्रों के लिए आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है । 
इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग ४७० मील लम्बे केबल तेयार करने का 
विचार है। यह योजना श्रब पूरी होने वाली ही है। 


केबल डुम्स के उत्पादन के लिए ड्मशाप दिसम्बर १६५३ के मध्य में 
बनकर तयार हो चुका था ओर तभी से रूसमें काम भी शुरू हो चुका था। 
इन्सुलेटिंग, ट्रिवस्टिग तथा स्ट्र न्डिग कारखानों में उत्पादन परीक्षरण की स्थिति 
में शुरू हो चुका है । 


तेल शोधक कारखाने 
इस सम्बन्ध में पहले-पहल उत्पादन-कार्य स्टेण्डर्ड बेकुश्रम रिफाइनरी में श्ारंभ 
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सातवाँ वर्ष 


होगा श्रोर श्राशा है कि इसका कार्य कार्यक्रम से ६ मास पूर्व जुलाई १६५४ में 
शुरू हो जायगा। बर्मा शेल रिफाइनरी अ्रपना उत्पादन क्रार्य १६५६ के श्रारस्भ 
में शुरू करने वाली थी किन्तु भ्रब इसका कार्य १६५५ की प्रथम तिमाही में 
शुरू हो जाने की सम्भावना है। दोनों तेल शोधक कारखानों में प्रतिवर्ष कुल 
३२ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा । 


भारत सरकार ने विशाखापट्टनम में तीसरा तेल शोधक कारखाना खोलनें 
का काल्टेक्स (भारत) लिसिटेड का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। इस 
कारखाने में प्रतिवर्ष ५ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा । 


हिन्दुस्तान हाउसिंग फेक्टरी लिमिटेड 
हिन्दुस्तान हाउसिंग फंक्टरो पुनव्यंबरिथत को गई तथा इसे ऐसे साज- 
सामान से सुसउिजत किया गया है कि इसमें छत के पटाव के लिए कंकरोट के 
चोखटों, कंकरीट के दबाए गये चोखटों, लकड़ी के काम तथा कृत्रिम इस्पात 
का उत्पादन किया जा सके । 


राष्ट्रीय औजार उद्योग 

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय श्रोजार उद्योग का १ करोड ८५२ लाख रुपये के 
ब्यय पर पुनस्संगठन किया जा रहा हे श्र नयी इमारतों, नये उपकरणों तथा 
यंत्रों के लिए व्यवरथा की मई हे। १६५३-५४ के प्रथम € महीनों के लिए 
अ्रनुमान लगाया गया है कि १२ लाख ६ हजार रुपये के मुल्य का मरम्मत 
सहित उत्पादन किया जा सकेगा। इस उद्योग में ऊँचाई तथा कोर नापने 
के यंत्रों, अंचे तापमान के थर्मामीटरों, श्रादि जैसी वस्तुझों का भी निर्मारण किया 
ज़ा रहा है। छात्रों को औजार प्रोद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा. 
सन्त्रालय ने उद्योग के लिए सात छात्रवत्तियों की व्यवस्था की है। 


पेनिसिलीन उद्योग 
विद्वव स्वास्थ्य संगठन तथा “यूनिसेफ” की सहायता से एक पेनिसिलीन 
उद्योग स्थापित किया जा रहा है । उद्योग के लिए इमारतों का निर्मार। करने. 
तथा यंत्र श्रोर मशीनों की खरीद का कार्य शूरू हो चुका है। 


६४ 


भ्राविक 


हिन्दुस्तान यंत्र औजार उद्योग 
कुछ विशष टेक्निकल कठिनाइयों के कारण यंत्र श्लौजार उद्योग का 
उत्पादन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के श्रनुसार आरम्भ नहीं किया जा सका । 
इन कठिनाइयों पर भ्रव विजय पा लो गई है और परिवरद्धित कार्यक्रम के श्रनु- 
सार उत्पादन कार्य १६५४ के मध्य में शुरू हो जाने को श्राद्ा थी । 


डी. डी. टी. उद्योग 

“यूनिसेफ” तथा “उन्टा” की सहायता से भारत सरकार दिल्‍लो में एक 
डी. डी. टी. उद्योग स्थापित कर रहो है जिसमें प्रतिवर्ष ७०० टन डी. डी. टी. 
उत्पादित की जा सकेगी । इमारतों के निर्माण, सेवाओं तथा कार्यकारी पूंजी के 
सम्बन्ध में सरकार २२ लाख ४५ हजार रुपये देगी । “यनिसेफ” तथा “उन्टा 
यन्त्र तथा उपकररणों की ख़रीद और टेक्निकल सहायता के लिए साढ़े तीन 
लाख रुपये देंगे 

उद्योग की मुख्य इमारत का निर्मारण कार्य नवम्बर १६५३ के प्रारम्भ में 
शुरू हुआ था। 


नाहन फ़ाइन्डी लिमिटेड 

नाहन फ़ाउन्डी ( हिमाचल प्रदेश ) एक छोटी किन्तु उपयोगो संस्था है । 
यह श्राजकल भारत सरकार के स्वाभित्व और नियन्त्रण में है। इसमें ४० लाख 
रुपये की पंजी लगी हुई है। इस फ़ाउन्डी में गन्ने के कोल्हू, खांड पकाने के 
लिये कढ़ाइयों तथा गड़ बनान से सम्बन्धित अन्य उपकरणों का निर्माण होता 
है । हाल हो में सेन्ट्रीप्प्णल पम्पों ( बिजलो तथा बेलों की सहायता से चलने 
वाले ), धान कदने को मशीनों तथा अ्रनाज अलग करने की मशोीनों का भो 
निर्माण शुरू हो चुका है। 


मिलावटी तेल 
दक्षिण अर्काट की लिग्नाइट की खानों के सम्बन्ध में हाल में हुई जांच- 
पड़ताल से मिलावटी तेल के निर्मारण की सम्भावनाओश्रों का संकेत मिलता है। 
बताया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी में निर्माण विधि विषयक काफी 
प्रगति हुई है। सरकार लिग्नाइट की उपयोगिता के सम्बन्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीय 


दर 


सातवाँ दर्षे 


ख्याति की फर्मों से नयी रिपोर्ट प्राप्त करने का विचार कर रही है । 


कोयला 

बस्तु-नियन्त्रण समिति ने कोयले पर कंट्रोल जारी रखने को सिफारिश 
की है। १६५३ में भारत में ३ करोड़ ५८ लाख टन श्रौर ३ करोड़ ७ लाख 
टन कोयला क्रमदा: निकाला और भेजा गया जबकि १६५२ में ये संख्याएं क्रमशः 
३ करोड़ ६२ लाख टन और ३ करोड़ ११ लाख टन थीं। १९५३ में बंगाल 
और बिहार की कोयले की खानों का उत्पादन कम रहा और निर्यात में कमी 
श्राने के काररण १६५३ में कोयला भेजा भी कम गया। १६५३ में १९ लाख 
&० हजार टन कोयला बाहर भेजा गया जबकि १६४५२ में ३३ लाख टन कोयला 
बाहर भेजा गया था। 


कोयले की खानों में जमीन के नोचे श्राग लगने की रोक-थाम के लिये 
रक्षात्मक कार्यों का निर्माण किया जा रहा है । 


उत्पादन मन्त्रालय के नियन्त्रण सें रहने वाली रेलवे की कोयले की खानों 
से १६५२-५३ में ६१ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुश्रा । 


सरकार ने बोकारो और कारगाली की रेलवे को कोयला-खानों में ठेके पर 
कोयला निकालने की प्रथा समाप्त कर देने का निर्णय किया है 


नमक 
पंचवर्षोय योजना के श्रन्तगंत निर्धारित ८३७ लाख मन नमक का लक्ष्य 
आगे बढ़ दचका है श्रोर १६५३ के लिये ८5६० लाख मन नमक का लक्ष्य रखा 
गया था। विदेशों को कुल ७१ लाख मन नमक *जा गया। इस प्रकार नमक 
के निर्यात में वद्धि हुई । देश में नमक के सल्य में कुछ कमी श्राई । 


१६५३ का नमक कानून २ जनवरी १€५४ से लाग्‌ हुश्रा। सरकारी 
कारखानों में तेयार हुए नमक पर साढ़े तीन श्रानें प्रतिमन तथा निजो रूप से 
उत्पादित नमक पर दो शआाने प्रतिमन के हिसाब से कर लगाया है । इन करों से 
श्राप्त होने वाले धन का उपयोग श्रनुसन्धान केन्द्रों तथा झादर्श फार्मों को 


द्द 


झाथिक 


स्थापना तथा श्रम-कल्यारए श्रोर उद्योग के विकास के लिए किया जायगा । 


१६५३ में नमक में उसमें ६३.५ से €४ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड का 
होना मान्य ठहराया गया था। १६५४ में यह €४ प्रतिशत कर दिया गया ॥ 
मद्रास तथा उड़ोसा में तीन परोक्षण प्रयोगशालाएं झौर स्थापित को गयों 
'पहाड़ से निकलने वाले नमक के विकास के लिए मण्डी योजना प्रगति कर रही 
है। टेक्निकल कठिनाइयों की दृष्टि से कोर डिलिग के कार्यक्रम को परिवर्द्धित 
किया गया । 


लाइसेंस लिए बिना छोटे पमाने पर नमक-उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार 
ने १ मार्च, १६५४५ से ऐसे क्षेत्र में ओर कमी कर दो है । लाइसेंस लिए बिना 
ग्रब ढाई एकड़ के क्षेत्र में ही नमक का उत्पादन किया जा सकेगा। १० एकड़ 
सम्बन्धी रियायत एक साल के लिए श्रौर जारो रहेगी जिससे ऐसे उत्पादन 
ध्् त्रों विकप । 
क्षेत्रों में हिसाब किताब साफ किया जा सके । 


नमक सम्बन्धी स्थिति सन्‍्तोषप्रद होने की दृष्टि से यह निर्णाय किया 
गया है कि सरकार निजी उद्योगों में २० प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत 
'नमक हो सुरक्षित रखें। 


कार्य, गृह-निर्माण एवं सम्पूर्त 


गृह-निर्माण 
सरकारी सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक गृह-निर्मारण योजना के श्रन्तगंत 
जनवरी १६५४ के अंत तक २६,००० मकानों के निर्मारा के लिए ऋरणों के रूप 
में ४०३.६८ लाख रुपयों तथा सहायता के रूप में ३६६.५३ लाख रुपयों की 
स्वीकृति दी जा चुकी थी। इनमें से २४,००० मकान राज्य सरकारों को तथा 
दोष ५,००० सकान व्यक्तिगत सालिकों को बनवाने थे। नवम्बर १६५३ के 
अंत तक ५,००० सकान बनाए जा चुके थे । योजना के श्रन्तर्गत श्रौद्योगिक 


घ्‌छ 


सातवाँ वर्ष 


मज़दूरों की सहकारी-संस्थाध्रों को ऋरणों के रूप में दिये जाने वाले धन को 
मात्रा स्वीकृत व्यय के ३७२ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी गयी 
है जिससे उन्हें गह-निर्माण के लिए भ्रधिक प्रोत्साहन मिल सके। श्रौद्योगिक: 
मजदूरों को सहकारी संस्थाओं को ३५ योजनाएं विचाराधीन हें । इस वर्ष से 
भ्रागे के लिए व्यवस्था ऐसी की गयी है कि अमुक अनुपात में मकान दो-दो 
कमरे वाले होंगे । 


ग्रामीरा क्षेत्रों में गह-निर्माणण के सम्बन्ध में “अ्रपनी सहायता श्राप करो” 
का सिद्धान्त मानने का विचार किया जा रहा है। मन्त्रालय में एक “ग्रामीर 
भवन-निर्मारण एकक” स्थापित किया गया है ताकि देश के विभिनन क्षेत्रों के 
लिए आ्रादर्श मकानों की योजनाएं बनाई जा सके | योजनाएं सामूहिक योजना: 
प्रशासन को सोप दो जायेंगी, जो ग्रामीरणों को प्रोत्साहित करेगा । 


योजना कमीशन के परामर्श से सन्त्रालय स्थानीय संस्थाञ्रों तथा राज्य 
सरकारों को सहायता देने के प्रइन पर विचार कर रहा है ताकि गन्दी बस्तियों 
के सुधार या उनकी सफाई की योजनाएं कार्यान्वित को जा सकें । 


बहुत बड़ी संख्या में गह-निर्माणा के सम्बन्ध में मुख्य कठिताई निर्मारिण 
व्यय को अधिकता की है। इसोलिए सरकार को गह-निर्मारणण सम्बन्धी नीति में 
सबसे श्रधिक जोर निर्माण-व्यय में कमी करने पर दिया गया है ताकि विशेषकर 
कम आय वाले लोगों के लिए गह-निर्माणा का कार्य उनके सामथ्य के अन्दर हो । 
इस काये को राष्ट्रीय भवन-निर्मारण संगठन नामक एक विशेष संस्था को सौंप 
देने का निर्णय किया गया नै । यह संस्था ज्ञोत्र ही स्थापित की जायगो। 


दिल्‍ली में कम लागत के गृह-निर्माणण की श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गह 
निर्मारण और समाज-सुधार सम्बन्धी संयकक्‍त राष्ट्र संघीय विचार-गोष्ठी तथा 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय गृह-निर्मारण एवं नगर-योजना महासंघ (फंडरेशन ) के प्रादेशिक 
सम्मेलन के आयोजन किये गये जिससे अ्रनुभव के पारस्परिक विनिमय को 
प्रोत्साहन मिल सके और भारत के तथा विदेशों के स्थपतियों और इंजीनियरों 
द्वारा नि्सित कम लागत के मकानों के लम॒नों का जनता के सामने प्रदर्शन 
किया जा सके । 


प्फ 


भ्राथिक 


केन्द्रीय सावेजनिक-निर्माण विभाग 
यह विभाग विस्थापित व्यक्तियों के लिए अब तक २७,५०० मकान तथा 
२,६०० दुकानें बनवा चुका है और २,४०० मकानों और २५० दुकानों का 
निर्माण हो रहा है। १६५४-५५ में और मकानों तथा दुकानों का निर्माण 


होगा । 


१६५३-५४ में दिल्‍ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए २,००० 
कक्‍्वार्टरों तथा हवाई अड्डों के पास ५०० क्वार्टरों का निर्मारिण हुआ । 


पुना में पेनिसिलोन फंक्टरी, बंगलोर में यंत्र सम्बन्धी औजारों को फंक्टरी 
तथा रूपनारायरापुर में टेलीफोन केबल फंक्टरी का निर्माणण-कार्य प्रायः पूरा 
होने को है। दिल्‍ली में डी० डी० टी० की फेंक्‍्टरी का निर्मारण-कार्य भी 
आरम्भ हो चका है। कलकत्ता के सामुद्रिक इंजोनिर्यारग कालेज की इमारत 
बन कर तंयार हो चुकी है तथा दिल्‍ली स्थित टेक्निकल संस्था की इमारतें बन 
कर तयार होने वाली हे । 


बम्बई तथा जालन्धर में श्राकाशवारणणी के ट्रान्समीटर की इमारतें तयार 
हो चुको ह तथा अहमदाबाद सें तत्सम्बन्धी इमारत बनाई जा रही हे । 


दिल्‍ली और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए तथा दिल्‍ली 
अ्रहमदाबाद ओर पूना में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन कर के कार्यालयों के 
लिए इमारतों का निर्मारण कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय ओर दिल्‍ली राज्य के जिला न्यायालयों के लिए भी भवन- 
निर्मारण कार्ये आरम्भ हो चुका है । 


कलकत्ता, सिकन्दराबाद तथा सेफाबाद के टेलीफ़ोन एक्सचेंजों तथा 
जबलपुर स्थित प्रशिक्षरा केन्द्र के लिए इमारतें साल भर में बनकर तंयार हो 
जायेंगी । 


नागपुर हवाई भ्रड्डे पर टमिनल बिल्डिंग बन कर तंयार हो चुकी है। 
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दम-दम हवाई झड्डे का ७,००० फुट लम्बा नया पक्‍का फरश तंयार हो चुका 
है। इस फश पर श्राधुनिक ढंग को प्रकाश सम्बन्धी सुविधाश्रों को भी व्यवस्था 
तेजी से की जा रही है । 


उड्डयन सम्बन्धी श्राधुनिक झ्रावइयकताओं के अ्रनुसार सान्‍्ताक्र्‌ ज़्ञ हवाई 
अ्रड्डे के पक्‍के:फर्श का विस्तार कर लिया गया है और हवाई श्रड्डे पर टमिनल 
बिल्डिंग का निर्माण तेजी से हो रहा है । 


निज का 


आगरा-बम्बई सड़क पर पड़ने वाली चम्बल नदी पर एक पुल शीघ्र हो 
बनाया जायगा, जब कि कलकत्ता-बंबई सड़क पर पड़ने वाली वंतरणी और 
ब्राह्मणी नदियों के पुल का निर्माण कार्य तेज्जी से चल रहा है । 


स्टेशनरी तथा प्रिन्टिग विभाग 
यह विभाग यथासंभव देश में बनी वस्तुझ्नों को ही खरीदने का प्रयास 
करता है । कुटीर तथा छोटे पंमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 
सरकार के काम में आने वाली स्टेशनरी तथा स्याही सोख़ने के लिए हाथ कागज 
का उपयोग करने का निरंय किया गया। 


भारत सरकार के मद्रणालयों के पुनस्संगठन और विस्तार का कार्य 
स्वीकृत योजनाओं के अनुसार चला। शिमला स्थित भारत सरकार के 
मुद्रणालय तथा दिल्‍ली के यूनाइटेड प्रेस के लिए फरीदाबाद में सवेथा उपयोगी 
भवन-निर्माणण का प्रारम्भिक कार्य पुरा हो चुका है। इन दोनों मुद्ररशालयों को 
मिलाकर एक मुद्रणालय बना दिया जायगा। पंचवर्षोश्ष योजना के अन्तगगंत 
ग्रायोजित नासिक में भारत सरकार के नये मुद्ररणालय के सम्बन्ध में निर्मारण-कार्य 
संतोषजनक रूप से चल रहा है । 


इस विभाग से कई महत्वपुर्ण प्रकाशनों के म॒द्रण के लिए कहा गया | 
इस सम्बन्ध में 'गांधी-चित्रावली' तथा रेलवे शताब्दी और टेलोग्राफ़ शताब्दी 
श्रंकों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। 


कोलम्बो योजना से अन्तर्गत १६५२ में ब्रिटेन से प्राप्त टेबिनकल सलाह- 
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कार टक्निकल मामलों, विशेषकर भारत सरकार के मुद्रणालयों के पुनस्संगठन 
आर विस्तार संबन्धित मामलों में सलाहमशविरा देता रहा । 


मजदूरों के लिए गह-निर्मारर की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। 
इस सम्बन्ध में नई दिल्‍ली स्थित भारत सरकार के, मुद्रणालय के कर्मचारियों के 
लिए ८० क्वार्टर बनाने का निर्णय किया गया । 


संपूरति और बिक्री 


क्रय 

कार्य, गह-निर्मारण एवं संपूर्ति मन्त्रालय के क्रय-संगठनों ने अ्रप्रल १६५३ से 
दिसम्बर १६५३ तक के समय में भारत में तथा विदेशों में कुल ६३ करोड़ 
७० लाख रुपये का क्रय किया । इसमें से ३९ करोड़ ४० लाख रुपये के मल्य का 
क्रय नई दिल्‍ली स्थित संपत्ति और बिक्री के डायरेक्टरेट जनरल के १४ करोड़ 
१०लाख रुपये के मूल्य का क्रय लंदन स्थित इण्डिया स्टोर विभाग के डायरेक्टर- 
जनरल के तथा १० करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य का क्रम वाशिंगटन स्थित 
इण्डियन सप्लाई मिशन के साध्यम से हुआ । (१० करोड़ २०लाख रुपये की राशि 
में ४ करोड़ ७० लाख रुपये के मुल्य का खाद्य-क्रय सम्मिलित है ।) 


बंबई में वारिज्य और उद्योग मन्त्रालय के टेक्सटाइल कमिहठनर ने 
अप्रेल १६५३ से अक्तूबर १६५३ तक के समय में ३ करोड़ ५ लाख रुपये के 
सलल्‍य का सूती वस्त्र खरीदा । १ नवम्बर १६५३ को पूर्ति एवं बिक्री के डायरे- 
क्टरेट जनरल के शअ्रन्तगंत टेक्सटाइल कमिदनर का क्रय-संगठन कार्य, गह-निर्माण 
एवं संपूरति मन्त्रालय के अ्रधिकार में कर दिया गया । 


पेट्रोलियम की वस्तुओं, इस्पात, सीसा, तांबे के केबल, तांबे के तार 
तथा टीन ग्रादि को छोड़ कर अन्य वस्तुग्रों का. मुल्य गिरने लगा। धातुझ्नों के 
मूल्य में औसतन ४० प्रतिशत तथा श्रन्य वस्तुश्रों के मल्य में २०से २५ 
प्रतिशत गिरावट झ्राई । 


कुटीर तथा छोटे पेसाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा खादी के. 
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अ्रधिक उपयोग की दृष्टि से श्रखिल भारत खादी ग्राम-उद्योग बोर्ड की सलाह 
से सरकार की झावश्यकताग्रों के लिए खादी के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष 
उपाय किये गये है मार्च १६५३ से लेकर अश्रबतक २ लाख रुपये की खादी का 
आउडंर दिया जा चका है । खाद के उत्पादन के विकास के लिए भी विभिन्‍न 
उपाय किये जा चुके हे और आशा है कि सरकारी आवश्यकताओं के लिए 
खादी का प्रयोग अधिक से अ्रधिक होता जायेगा । यथासंभव क्रय भारत में ही 
किया जा रहा है। 


वर्तमान संगठन तथा द.वद्यक वरतुओं के क्रय के सम्बन्ध में श्रपनाए 
जाने वाले तरीकों में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक स्टोसें- 
क्रय-समिति नियवत को हैे। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा को जा रहो है । 
यही समिति लंदन तथा वाशिगटन की समितियों की सिफारिशों को भी जांच 
कर रही हे । 


सरकार के क्रय-संगठन मे एक निरीक्षण-विभाग भी है जिसमें टेक्निकल 
कर्मचारी सरकारी काम के लिए रखे गये सामान का निरीक्षरण करते हें । 
अ्रप्रेल १६५३ से श्रकक्‍्तूबर | १६५३ तक ४६ करोड़ ५० लाख रुपये के मूल्य के 
सामान का निरीक्षरा किया गया । 


प्रलीपुर स्थित सरकारी-परीक्षण-गह सरकारी विभागों, व्यक्तियों, फर्मों 
तथा सार्वजनिक संस्थाश्रों की श्रोर से सामानों का परोक्षरण करता रहा । यह 
परीक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र देता तथा टेक्निकल सहायता एवं सूचना आदि 
भी देता है। 


बिक्री 

युद्धकाल में खरीदे गये सामान में से जो कुछ फालतू बचा हुआ्ला था, उसे 
बेच दिया गया है। नवम्बर १६५३ में १६ लाख रुपये के मल्य को सहास्त्र 
गाड़ियां संपूर्ति एवं बिक्री के डायरेक्टरेट-जनरल द्वारा देश में सब से श्रधिक 
मूल्य देने वाले को ३३ लाख रुपये में बेच दी गईं । 
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विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी विभाग 

१६५३ में १६४० के विस्फोटक पदार्थ नियमों के अन्तर्गत ३,२६९ 
लाइसेंस तथा पेट्रोलियम और केल्शियम कारबाइड नियमों तथा सिनेमेटोग्राफ 
फिल्म नियमों के अन्तर्गत ८,१८१ लाइसेंस दिये गये । विस्फोटक पदार्थों तथा 
पेट्रोलियम का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त महत्वपूर्ण संस्थागं में से 
ग्रधिकांश का निरीक्षरण क्रिया गया और विस्फोटक पदार्थों के रखने उठाये जाने 
के कारण हुई कई दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल की गयी। विभिन्‍न राज्य 
सरकारों से परीक्षण के लिए कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के नमने प्राप्त 
हुए । इस विभाग न स्थापित की जाने वाली एक तेल शोधक कम्पनी को 
विभिन्‍न इकाइयों सम्बन्धी विस्तत योजनाञ्रों की जांच-पड़ताल की और उन्हें 
स्वीकार किया । यह कम्पनी बनाई जा रही है । 


खानों तथा पत्थर को खानों में भसि-विस्फोट के लिए इस वर्ष ब्रिटेन से 
२ करोड़ रुपये के विस्फोटक पदार्थों का झ्रायात किया गया। भूमि-विस्फोट 
सम्बन्धी विस्फोटक पदार्थों के निर्मारण के लिए भारत में एक कारखाना खोले 
जाने के सम्बन्ध में सरकार ने इम्पीरियल केमिकल इन्‍न्डस्ट्रीज़ के साथ एक 
समभोते पर हस्ताक्षर किये है । 


पेट्रोलियम विभाग 
ईरान से पेट्रोलियम की वरतुएं प्राप्त किये जा सकने के कारण ये वस्तुएं 
बहुत दूर से मंगानी पड़ती है । इसके फलस्वरूप सभी चीजों का मल्य बढ़ा हुआ 
है। सामद्रिक भाड़ों में कमी आने तथा भारत से कम दूरी पर पेट्रोलियम की 
वस्तुएं सुलभ हो जाने के परिरणामस्वरूप २ दिसम्बर, १६५३ से इनके मलल्‍्य 
गिरने लगे हे । 


अगले वित्तीय वर्ष में ३० लाख टन को क्षमता को शञ्रायोजित तेल 
शोधक कम्पनियों का उत्पादन-कार्य आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम 
की वस्तुएं अश्रधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। ऊपरी झसाम के नहर करइया 
क्षेत्र में तेल का पता लग जाने की दृष्टि से आशा है कि पेट्रोलियम की वस्तुश्रों 
'का उत्पादन देश में हा होने लगेगा और इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जायगी। 
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गह-मंत्रालय 


इस मन्त्रालय के जिम्में दो मुख्य कार्य हें: सार्वजनिक सेवाएं ओर 
सावेजनिक सुरक्षा । सेवाओं में भरती करना, प्रनुशासन बनाए रखना तथा 
सेवा सम्बन्धी नियम बनाना इसके मुख्य उत्तरदायित्व हे । अखिल भारतीय 
सेवाग्रों का संचालन संयुक्त रूप से देन्द्रीप और राज्य सरकारे करतो हें । 


सावंजनिक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के विषय से १६९५१ के भाग “गा 
राज्य कानून के पास होने तक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था 
बनाये रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का था ; किन्तु भाग “ग 
राज्य कानून पास हो जाने के समय से अब बहुत कुछ उत्तरदायित्व राज्य 
सरकारों पर आ गया है । भाग “क” झोर “ख” के राज्य अपने-अपने क्षेत्रों 
के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हें । इस प्रकार दे-्द्रीय-सरकार का काम अब 
मख्य रूप से समन्वय तथा सलाह-मश्विरा देने का रह गया है। 


केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र 
अंडमान और निकोबार द्वीपसमुह को बसाने की पंचवर्षोयि योजना 
संतोषजनक रूप से कार्यान्वित की जा रही है श्लोर आशा है कि मानसून 
के पहले हो द्वीपसमह में ४०० कृषक परिवारों को बसा दिया जायेगा। पूर्वो 
बंगाल से श्राये €७ विस्थापित कृषक परिवारों का कार्य, जिन्हें द्वीपस्तमह में: 
१६५३ में बसाया गया था, सुचारु रूप से चल रहा है। 


है; 


धान्तरिक 


भ्रंडमान के जंगल गन्ना, बांस, नारियल, ताड़ की पत्तियों, भ्रादि जंसी 
छोटी-छोटी बन-जन्य वस्तुश्नों से भरे पड़े हें। इन वस्तुओं का कुटीर उद्योगों 
द्वारा उपयोग किये जाने के लिए एक संगठन की रचना की जा चऋ्षकी है। 
१६५३-५४ के बजट में अंडमान और निकोबार हीपसम्‌ह के विकास के लिए 
१,७५,६५,००० रुपये सुरक्षित रखे गये थे । 


अनुसूचित जातियाँ तथा जन-जातियाँ 

अ्नुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिए तथा अन॒- 
सूचित क्षेत्रों के विकास के लिए भाग “क” और “ख” के रण्ज्यों के लिए 
२,४७,०२,००० रुपये और भाग “ग के राज्यों के लिए २७,०३,००० रुपये 
स्वीकृत किये जा चुके हे। १६५४-५५ के बजट प्राक्कलनों में भाग “क” और 
“ख' के राज्यों के लिए ३करोड़ ५६लाख रुपयों की तथा भाग “ग” के राज्यों 
के लिए साढ़े ३३ लाख ५० हज़ार रुपयों की व्यवस्था की गयो है । ग्रनुस॒चित 
जन जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए पंचवर्षोय 
योजना में ४ करोड़ रुपये को व्यवस्था को गयी है । श्रनुसूचित जातियों, पहले 
की जरायम पेशा जातियों तथा पिछड़ी जातियों की कल्याण सम्बन्धी योजनाश्रों 
के लिए १६५४-५५ के बजट में सवा करोड़ रुपये की सहायता देना निश्चित 
हुआ था। 


पिछुड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन 
पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन अब तक १२ राज्यों की छानबीन कर 
चका है । इसने सामाजिक तथा आशिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की स्थिति 
की जांच पड़ताल उनके क्षेत्रों में जाकर की । आशा है कि कमीशन का कार्य 
इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायगा । 


आंध्र राज्य 
१६५३ में आन्ध्र-राज्य कानन पास होने के परिरामस्वरूप नये 
आन्ध्र राज्य का- जन्म १ अ्रक्तूबर, १६५३ को हुआ । भाग “कर के एक राज्य 
के रूप में इसका शासन एक लोकप्रिय मन्त्रिमंडल करता है । 


प्‌ 


सातवाँ वष 


राज्य-पुनस्संगठन सम्बन्धी कमीशन 

राज्यों के पुनस्संगठन के लिए भारत सरकार ने श्री सेबद फजल श्रली 

को अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन ने लोकप्रिय संगठनों 
से गवाही लेना श्रारम्भ करके अ्रपना कार्य शुरू कर दिया है। 


नज़ रवन्दी कानून 
इस सम्बन्ध में विभिन्‍्त राज्य सरकारों से युक्तिसंगत श्आंकड़ों का 
संकलन किया गया और उन्हें दिसम्बर १६५३ में एक रिपोर्ट के रूप में संसद 
में प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों ने इस श्राशय के प्रस्ताव स्वीकार 
किए कि १६५० के नजरबन्दी कानून को ३१ दिसम्बर १६५४ तक लाग 
रखना पूरी तरह से न्यायोचित है । 


प्रेस (भ्रपत्तिजनक सामग्री) कानून 

१६५१ का यह कानून ३१ जनवरी १६५४ को समाप्त हो जाने वाला 
थ॒ किग्तु इसमे की गयी व्यवस्थाएँ भ्रग्य किसी कानन में नहीं हैँ, इसलिए 
१६५३ का प्रेस (श्रापत्तिजनक सामग्री) संशोधन विधेयक १५ दिसम्बर १६५३ 
को संसद में पेश कया गया । इस विधेयक द्वारा उल्लिखित कानन की श्रवधि 
दो वर्षो के लिए और बढ़ा दा गयी तथा उसमें कई अ्रविवादास्पद संशोधन 
भी किए गये। श्रन्य कार्यों के भार के कारण विधेयक पर बहस न को जा 
सकी ओर इसलिए संशोधन वधेयक के आ्राधार पर एक अध्यादेश लाग 
'कर दिया गया 


पुलिस विभाग 
न छू पं के 
ग्रासाम, कु्ग तथा दिल्ली को छोड़कर श्रन्य सभी राज्यों के पुलिस 
दलों में कुछ कमी की गई । 


भारतीय अस्त्र कानून 
भारतोय श्रस्त्र कानून तथा इसके श्रन्त्गंत बनाये गये नियमों के श्रन्तगंत 
केन्द्रीय सरकार के कुछ भ्रधिकार, जम्म और काइमोर को छोड़कर, भाग 'ख 
क राज्य सरकारों का दिये गये । उचित रूप से संगठित राइफल-क्लबों की 


दर 


ग्रान्तरिक 


स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि 
वे इन सब कक्‍लबों से अश्रपने को अहमदाबाद स्थित अखिल भारतीय संस्था 
'लेग़नल राइफल एसोसिएदन' से सम्बद्ध करने को सिफारिश करें। राइफल 
क्लबों को यथा संभव सरकारी फंक्ट्रियों में बनी बारूद दिये जाने का भी 
निर्णय किया जा चुका है। यह बारूद उसी दर पर दी जायगी जिस दर पर 
प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को दी जाती हे । 


जेल तथा सुधार सम्बन्धी कार्य 

बम्बई की टाटा समाज-विज्ञान संस्था में जेल अधिकारियों के लिए 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा विभिन्‍न राज्य सरकारों को श्रपराध-विज्ञान 
श्रादि विषयों के सम्बन्ध में परामशं देने की दृष्टि से १६५२-५३ में संयुक्त 
राष्ट्संघ से भ्रपराध विज्ञान-विशेषज्ञ डा० वाल्टर सी० रकक्‍लेस को सेवाएं प्राप्त 
की गयीं । झ्रपनी अवधि की समाप्ति पर डा० वाल्टर सो० रंक्‍लेस ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को “भारत में जेल सम्बन्धो प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट दी। मन्त्रालय 
इस रिपोर्ट की सिफारिशों के भ्रनुसार काम करने का विचार कर रहा हूं । 


पाकिस्तानी नागरिकों को वसाना 
श्रनिश्चित काल के लिए भारत वापस आने के इच्छुक पाकिस्तानी नाग- 
रिकों से श्रपेक्षा की जातो है कि वे ऐसा दीघेकालीन पासपोर्टो के ग्राधार पर करे । 
पाकिस्तान स्थित भारतोय हाई-कमिश्नर को ऐसे पासपोर्ट देने का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित विभिन्‍न राज्य सरकारों की सलाह से दिया है । 
१६५३ में हुए भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के बाद यह निर्णय किया गया कि 
विभाजित परिवारों के फिर से एक होने की सुविधाएं दी जायें । 


ग्रखिल भारतीय सेवाएं 
१६५२-५३ की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भाग 'क' के सभी 
राज्यों के लिए भारतीय शासन सेवा सम्बन्धी क्रमानुसार सूची स्वीकृति के लिए 
यूनियन पब्लिक सविस कमीशन' के पास भेज दी गई हे । भाग 'ख' के राज्यों 
के सम्बन्ध में भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की सूचियाँ 
अ्रंतिम रूप से तेयार किये जाने के काये में काफी प्रगति हुई है। श्रखिल भार- 
तोय सेवा कानन के अ्रन्तगंत नियम बनाने का काम १६५३ में शुरू किया गया था। 
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केन्द्रीय सेवाएं 

केन्द्रीय सचिवालय की प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक की सेवाश्रों 
सम्बन्धी विधान श्रब प्रा हो चुका है । सभी विभागों में काम करने वाले कर्मे- 
चारी इन्हीं श्रेरिययों में श्राते हें । वतमान अ्रधिकारियों में से यूनियन पब्लिक 
सर्विस कमीशन द्वारा पर्याप्त संख्या में श्रधिकारी योग्य पाये गये। इस प्रकार 
ग्रन्य श्रधिकारियों को नियुक्ति का भेंभट श्रब नहीं रहा । यह निर्णय किया 
गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा योग्य ठहराई गई 
विभागेतर महिलाओं को भो इन सेवाओ्रों के लिए नियुक्ति दी जाये । तानों 
श्रेरियों की सेवाग्रों की स्थायी नियुक्तियों के अलावा तीसरी श्रेणी की सेवाश्रों 

के लिए नियमित श्रस्थायी नियुक्तियों की भी व्यवस्था को गई है । 


चतुथ श्रेणी 

चतुर्थ श्रेणों को सेवाश्रों के लिए स्थायी नियुक्तियों के लिए १,८०० 
स्थान तथा नियमित श्रस्थायी नियुक्तियों के लिए १,२०० स्थान निर्धारित 
हैं । स्थायी नियुक्तियों के स्थानों में से १,७६४ स्थानों पर नियुक्तियाँ हो चुकी 
है और नियमित श्रस्थायोी नियुक्तियों के लिए १,००० नाम प्रकाशित किये जा 
चुके है । 


केन्द्रीय सचिवालय-स्टेनोग्राफर सेवा 
विचाराधोन वर्ष में तीसरी श्रेणी के १३८ स्टेनोग्राफरों की नियुक्तियों 
को सम्पुष्टि को गयी । श्रब तक कुल ५२१ नियक्तियों की सम्पुष्टि हो रुकी हे । 
अधिकृत स्थायी नियुक्तियों की संस्था ६०४ है । प्रथम तथा द्वितीय श्रेरणी के 
लिए योग्य व्यक्तियों की सूची यूनियन पब्लिक सविस कमीशन के पास योग्यता- 
नुसार श्रेणीकरण के लिए भेजी जा चुकी है। 


जप 


झान्तरिक 


राज्य मजालय 
राज्य मन्त्रालय भ्रन्य मन्त्रालयों की सलाह से भाग “ख” के राज्यों को 
प्रशासकीय, वित्तीय श्रौर श्राथिक समस्यात्रों की देखभाल करता है। यह भाग 
“ग” भाग के राज्यों--हिमाचल प्रदेश, विन्धप्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, मरिणपुर, 
'कच्छु ओर बिलासपुर---सम्बन्धी मामलों की भी देखभाल करता है। 


पप्सू में राष्ट्रपति का शासन 

४ मार्च १६५३ की घोषणा द्वारा राष्ट्रपति ने पटियाला तथा पूर्वी 
यंजाब राज्य संघ के प्रसाशन का भार स्वयं अपने ऊपर त्रिया। राज्य का 
प्रशासन वर्ष भर केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहा। इस समय में शान्ति 
एवं व्यवस्था पुनः स्थापित की गयी, ग्राम-सुधार किए गये, सेवाओ्रों का पुनस्सं- 
गठन किया गया, पेप्सू तथा पंजाब के लिए भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय 
पुलिस सेवा की संयुक्त रूप से व्यवस्था की गई तथा जिलों का थपुनस्संगठन 
किया गया। विकास सम्बन्धी सभी काय॑-क्षेत्रों में श्रच्छी प्रगति हुई । 


१६५३ के पेप्सू विधान संडल (अ्रधिकार प्रदाता) फानन की धारा ३ 
के अन्तर्गत सिले अ्रधिकारों के श्रनुसार चलते हुए राष्ट्रपति ने राज्य में कई 
उपयोगी विधान लागू किए । 


राष्ट्रति को घोषणा २६ मार्च, १६५४ को समाप्त हुई। ७ मार्च 
१६५४ तक श्राम चुनाव प्रा करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये गये। फरवरो 
१६५४ के उत्तराद्ध के पहले चुनाव संभव नहीं हो सका, क्योंकि राज्य विधान 
सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी परिसीमन कमोदान का श्रादेश 
सितम्बर के शअ्रन्त में प्रकाशित हुआ श्रौर इस आ्रादेश के श्रनुसार मतदाताश्रों की 
सूचियाँ १५ दिसम्बर, १६५३ को ही तेयार हो पाई । कनेल रघुबीरसिह के 
मुख्य मंत्रित्व में नये मंत्रिमंडल ने ८ मार्च १६५४ को शपथ ग्रहरण की । 
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तिरुवांकु र-कोचीन 

२३ सितम्बर, १६५३ को तिरुवांकुर-कोचीन मंत्रिमंडल हारा रखे गये 
विश्वास के प्रस्ताव के गिर जाने पर राज्य के राज्प्रमख ने राज्य विधान मंडल 
भंग करके नये चुनाव का आदेश दिया। नये चुनावों को समाप्ति तक पराने 
मंत्रिमंडल से बने रहने का अनुरोध किया गया। चुनाव के परिरणामस्वरूप 
किसी भी दल को पुर बहुमत प्राप्त न होने को श्रवस्था में राजप्रमुख ने प्रमुख- 
दलों के नेताओों के साथ परामर्श करने के बाद श्री पत्तुम थानु पिल्‍लई से मंत्रि- 
मंडल बनाने के लिए कहा। भरी पिल्‍लई ने १६ सा्च, १६५४ को सुख्यमंत्रो 
के पद की शपथ लो । 


भाग “ग” के राज्यों का शासन (संशोधन ) कानन 
१६५१ का भाग “ग” राज्य शासन-कानन ६ सितम्बर, १६५१ को लाग 
हुआ । भाग “ग” के कुछ राज्यों में विधान सभाओ्नों तथा मन्त्रिपरिषदों की 
स्थापना के सम्बन्ध में कानन की व्यवस्थाएँ मार्च १६५२ में लाग हुईं । अ्रजमेर, 
भोपाल, कुगं, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश के राज्यों में प्राप्त भाग 
“ग” राज्य-सरकार कानन सम्बन्धी भ्रनुभव के प्रकाश में कानून में संशोधन 
करना आवश्यक समझा गया जिससे उससें निम्नलिखित विषय सभ्बन्धी 


व्यवस्थाएं की जा सके । 


(१) सम्बन्धित राज्य को विधान सभा में राज्य के श्राय-ब्यय के लेखे 
पर आडिटर लनरल ओर कम्प्ट्रोलर की रिपोट प्रस्तुत को जाए; 


(२) कानन की धारा ३३ को संशोधित किया जाय जिससे यह स्पष्ट 
हो जाए कि यद्यपि राज्य विधान सभाप्नों में विधेयक तो हिन्दी में प्रस्तुत किये 
जा सकते हे श्र उनके अ्रधीन नियम और आदेश हिन्दी अ्रथवा प्रादेशिक भाषा 
में जारी किये जा सकते हे, पर भ्रधिकृत लेखन कार्य भाग “क और “ख” के 
राज्यों की भांति अंग्रेजी में ही हो; 


(३) कानन की धारा ३६ का संशोधन इसको ओर संकेत करने के लिए 
किया जाये कि भाग “ग” राज्यों के संगठित कोष में केन्द्र द्वारा दिए गए 
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श्रान्तरिक 


ऋषण भी सम्मिलित रहेंगे जिससे राज्य अपने पंजोगत बजट बना सके; 


(४) राष्ट्रपति को ७नाव कमीशन के परामर्श से राज्य विधान सभा 
के किसी भो सदस्य को अयोग्य घोषित करने के प्रइन पर निर्णय करने के 
ग्रधिकार की व्यवस्था की जाये; 


(५) कानन की धारा २२ का संशोधन किया जाये जिससे राज्य विधान 
मंडल २६ जनवरो, १६४० से १ श्रप्रल, १६५२ तक के समय में राज्य तथा 
तत्सम्बन्धी सूची में सम्मिलित विषय के सम्बन्ध में संसद द्वारा पास किये गये 
'काननों में संशोधन कर सके; और 


(६) प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिक कोष' को स्थापना की जाये । 


इन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 
'पास किया गया और भाग “ग' राज्य शासन ( संशोधन ) कानून १ अ्रप्रेल, 
१६५४ को लाग हुआ । 


बिलासपुर 
बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला देने का निर्णय किया गया है। 
इसलिए हिमाचल प्रदेश का लेपिटनेंट गवर्नर बिलासपुर का चीफ कमिठनर भी 
नियुक्त किया गया । इस परिवतंन के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के विभिन्न 
विभागों के प्रधानों के ग्रधिकार में बिलासपुर के भी तत्सम्बन्धी विभाग कर 
दिये गये । बिलासपुर के हिमाचल प्रदेद में पुरा रूप से मिला दिये जाने के 
पूर्व दोनों राज्यों के प्रशासन में एक प्रकार से एकरूपता ला दी गई हे । 


उच्च न्यायालय के न्यायाध्रीश 
१६५३ का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ( भाग “ख” के राज्य ) 
ग्रादेश राष्ट्रति द्वारा २६ दिसम्बर, १६५३ को जारी किया गया था। इस 
ग्रादेश में जो राज्य सरकारों तथा राजप्रमुख के परामर्श से जारी किया गया 
था, भाग “ख” के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधौशों की पेन्शन, छ्टो, 
'उनक भक्तों तथा यात्रा-भत्तों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं दी गई हे । इस श्रादेश के 


८१ 


सातवाँ वष 


श्रन्तगंत वे न्यायाधीश भी ञ्रा जायेगे जो एक निदिष्ट समय के लिए इन उच्च 
न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश झ्रथवा सामान्य न्यायाधीश रहे तथा जो आदेश 
जारी होने की तिथि के पहले अवकाश प्राप्त कर चुके हें । 


भाग 'ख' और "'ग' राज्यों में काइतकारी-कानून-सुधार 
हैदराबाद, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल ओर हिमाचल प्रदेश में काइतकारो 
कानन में सुधार किये गये । विन्ध्य प्रदेश और भोपाल में कानून द्वारा जागोरों 
का उन्मलन हो गया है जिसके प्रंतगंत वर्तमान काइतकारों को स्वन्वाधिकार 
भ्रौर जागीरदारों को मुआझ्लाविज्ञ का भुगतान भा शामिल हे । इन उपायों को 
योजना कमीशन के साथ परामशे-पुरबंक किया गया है श्रोर ये पंचवर्षोय योजना 
की मुख्य सिफ़ारिशों के प्ननुक्‌ल हें । 


सलाहकार-परिपद 
ग' भाग शासन प्रधिनियम १६५१ को धारा ४२ के श्रनुसार त्रिपुरा 
झ्ोर मरिएपुर में सलाहकार परिषदें बनाई गईं। त्रिपुरा की सलाहकार-परिषद 
में तीन गर सरकारी सदस्य हे और सरिएपुर की परिषद सें पाँच । 


सीमा का समन्वय 
राजस्थान श्रोर बम्बई, तिरुवांकुर-कोचीन ओर मद्रास तथा बिहार और 
उड़ीसा के मध्य सीमा-समन्वय सम्बन्धी कई प्रइन उठे, जिन पर अब राज्य- 
पुनर्गठन कमीशन विचार करेगा । 


'ख' भाग के राज्यों को विशेष सहायता 
राजस्थान, सध्यभारत, सोराष्ट्र श्रोर पेप्सू के साथ किये गये संघीय 
वित्तीय एकीकरराण सम्बन्धी समभोतों को शर्त के श्रनुसार भारत सरकार ने 
इन चार राज्यों को १६५१-५२ में ३ करोड़ रुपया देना निश्चित किया है। 
यह रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यीय योजनाश्रों पर व्यय हुआ है । 
इन योजनाओं में सिचाई के साधन, देह/त में जल व्यवस्था, और सड़कों श्रौर 


पुलों का निर्मारण शामिल है । 


इन चारों राज्यों को उबत समभौतों की दातं के श्रनुसार श्रौर श्रधिक: 


कक 


आसन्तरिक 


सहायता देने के सम्बन्ध सें विचार करने के लिए भारत सरकार नें श्री० एन० 
वो० गाडगिल की श्रध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो इन राज्यों की खास- 
खास आवश्यकताओं की जांच करेगी । 


सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को यह समभकर स्वीकार कर लिया है 
कि राज्य सरकारें भी उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी जो कमेटी ने 
प्रशासनिक झोर श्रायोजनात्मक शासन-यन्त्र के सुधार की दृष्टि से की है । इस 
निइचय के कारण उस विशेष सहायता के अतिरिक्त जो कि इन राज्यों को दी 
जा चुकी हें, राज्यों की पंचवर्षोय योजनाञ्रों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय 
सहायता में से ४ करोड़ रु० की सहायता सीधे झ्रनुदान के रूप में दी जायगी, 
ऋतों के रूप में नहीं । यह चार करोड़ रुपये की रकम राज्यों में इस प्रकार 
वितरित होगी :--- 


लाख रुपये 
सोराष्ट्र्‌ १०० 
मध्यभारत १०० 
राजस्थान १२० 
पेप्स्‌ ५० 


प्रशासनिक इमारतों, सड़कों ओर गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाग्रों 
को व्यवस्था के लिए, आ्रागामी दो वर्षों में इन राज्यों को ४ करोड़ रुपये तदयथे 
अनुदान के रूप में और दिये जाएंगे। यह तदर्थ श्रनुदान इस प्रकार बितरित 


होगा-- 


लाख रुपये 
सोराष्ट् ६० 
सध्यभारत १०० 
राजस्थान १५० 
पेप्स्‌ ६० 


उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए १६५४-५५ के केन्द्रीय बजट में 
ऋमश:ः २२५ लाख और १५० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। शेष रुपया 
इन राज्यों को श्रावश्यकतानुसार दिया जायगा । 


परे 


सातवां वर्ष 


'ग' भाग के राज्यों को श्रनुदान 
भोपाल, हिमाचल प्रदेश, श्र वि-ध्य प्रदेश की श्रपनी श्रलग एकीकृत 
निधियां है, परन्तु केन्द्रीय सरकार के राजस्व से वाषिक अनुदान भी इन 
निधियों को मिलता हे । 


कच्छ, मरिएपुर और त्रिपुरा की अपनी अ्रलग स्वीकृत निधियां नहीं हें, 
उनका राजस्व और भ्रन्य आय कंन्द्रीय. राजस्व में जमा होती हे श्लौर उनके 
व्यय की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की जाती हे । 


केन्द्र और गः भाग के राज्य 
यह निशचय हो चुका हे कि भारत सरकार के मन्त्रालय “ग' भाग के 
राज्यों के अपने प्रशासनाधीन विषयों को संभालें और राज्यमन्त्रालय शान्ति 
और व्यवस्था, शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार तथा भारत सरकार 
अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयकों की जांच-पड़ताल, राज्य 
की आन्तरिक समस्याओं के सुलभाने आदि का कार्य करे। राज्य-मन्त्रालय 
ग' भाग के राज्यों के बजटों की जांच-पड़ताल भी करता है । 


संचार 


नागरिक हवाई यात्रा 
देश के वायु परिवहन उद्योग को आ्रथिक दृष्टि से सुदढ़ बनाने के लिये, 
उसका राष्ट्रीयकररण। कर दिया गया और १५ जुलाई, १६५३ को दो वायु निगम 
बनाये गये (१) एश्रर इण्डिया इन्टरनेशनल और (२) इण्डियन एश्ररलाइन्स 
कारपोरेशन । इन निगमों ने १ श्रगस्त, १६५३ को € श्रनुसूचित वाय्‌ परिवहन 
कम्पनियों का काम अपने हाथ में ले लिया । 


एश्वर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ब्रिटेन और नेरोबी की सेवायें जारी रखीं। 


प्ड 


आान्तरिक 


3 अ्रक्तूबर, १९५३ से नरोबी वाली सेवा की गति बढ़ाकर पखवाढ़े में ३ बार 
से सप्ताह में २ बार कर दी गई। ब्रिटेन वाली सेवा की गति भी बढ़ा दी गई 
ओर सप्ताह में ३ बार से ४ बार कर दी गई। इसके अलावा एमग्रर इण्डिया 
इन्टरनेशनल ने १६५४ के सध्य तक बंकाक और मनीला, हांगकांग होकर 
टोकियो को और सिगापुर होकर जकार्ता को नई सेवा जारी करने की योजना 


बनाई है । 


इण्डियन एश्ररलाइन्स कारपोरेशन अपने डकोटा हवाई जहाजों के स्थान 
पर नयी किस्म के हवाई जहाज रखना चाहता है और इसके लिये १६५४-५५ 
के बजट में आ्रावशयक व्यवस्था हो गई है । 


७ नवम्बर, १६५३ को पाकिस्तान से बातचोत करने के बाद इण्डियन 
एग्ररलाइन्स ने अमृतसर-लाहोर-काबुल-कंधार मार्ग पर दिल्‍ली से अफगा- 
निस्तान को नई सेवा जारी की । पहले बम्बई से काबुल तक एक सेवा थी, 
जो कराची, जहीदन, और कंधार के टेढ़े-मेढ़े मार्ग से जाती थी । 


इस वर्ष वायु-सेवाओ्रों के संचालन के लिये भूमि सम्बन्धी सुविधाश्रों की 
व्यवस्था में विशेष सुधार हुआ । समुचित वायु यातायात नियन्त्रण तथा तार- 
टेलीफोन संचार सम्बन्धी सुविधाओ्रों की व्यवस्था के लिये क्चबिहार और 
बल्रघाट के हवाई स्टेशन पश्चिमी बंगाल को सरकार से ले लिये गये । 


डमडम में एक दूसरा रन-वे और डब्ल्य. टी. स्टेशन बन कर तंयार हो 
गया । सान्‍्ता ऋज के रन-वें और बढ़ा दिये गये तथा पालम में वर्तमान टक्‍्सो- 
सार्ग चोड़ा कर दिया गया और एक नया मार्ग और बनाया गया । 


इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षरा केन्द्र ने व्यापारिक विसान- 
चालकों, नाविकों, भूमि-यन्त्रशास्त्रियों, वायु यातायात नियन्त्रण श्रफसरों शोर 
रेडियो आपरेटरों तथा टेकनिशियनों को प्रशिक्षरण दिया । इनके अ्रलावा वायु- 
संचार-संगठन के कर्मचारियों के लिये प्रत्यास्मरणण पाठ्यक्रम का आयोजन 
किया गया । कोलम्बो योजना के अ्रनुसार नागरिक उड्डयन के विभिन्‍न विषयों 


पर 
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के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र में १६ स्थान दक्षिण झौर दक्षिण पूर्वी एशिया के 
नागरिकों के लिये सुरक्षित रखें जाते हूँ । 


जयपुर में राजस्थान पलाइंग वलब नामक एक नये उड्डयन बलब को 
सहायता दी गई । दस क्लब वहाँ पहले से ही विद्यमान थे। १६५३-५४ 
में इन उड्डयन क्लबों ने कुल मिला कर १२७ “क” श्रेणी के और ३९ “खा” 
श्रेणी के विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया। पूना श्रौर दिल्ली के दोनों 
ग्लाइडिग क्‍्लबों को सरकारी सहायता मिलतो रहतो है ओर उन्होंने ७१ ग्लाइडर 
चालकों को प्रशिक्षण दिया। उड्डबन ओर ग्लाइडिंग क्लबों को कुल १४.८ 
लाख रुपये की सहायता दी गई । 


सरकारी सहायता के बावजूद, पूना का भारतीय ग्लाइडिग संघ श्राथिक 
कठिनाइयों मे फंसता जां रहा है । श्रब सरकार ने उसे अपने श्रधिकार मे लेने 
का नि३चय कर लिया है । 


मौसम सूचना 
भारतीय मोसम सुचना विभाग सेनिक ओर श्रसनिक हवाई यात्रा, 
नाविक श्र व्यापारिक जहाजरानी, बन्दरगाह, कृषि, वनों, सिंचाई ओर 
बिजली योजनाञओ्रों, सावंजनिक निर्माण कार्यों, रेलों, सादंजनिक स्वास्थ्य 
संस्थाओं ओर जनसाधारण के लिये मौसम सम्बन्धी सूचनायें देता हे । 


खास तोर से किसानों के लिये श्राकाशवारणी के केन्द्रों से विभिन्‍न प्रादेशिक 
भाषाशों में मोसम सम्बन्धी सूचनायें दो जाती ह। : सूचनायें श्रखबारों 
में भी छपतोी हे श्लोर रुपया भेजनेवाले लोगों को तार द्वारा भी भेजी जातो 
हैं। उत्तर भारत में एक देधञाला की स्थापना के लिये स्थान चुनने के लिये 
उज्जेन में २ साल तक निरोक्षण परिस्थितियों के देखने का प्रबन्ध किया 
जा चका है। 


रेडियो वायु-ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की योजना पर विचार हो रहा हे । 
ये केन्द्र श्रधिक ऊंचाई पर और वर्षा के दिनों में ऊपर की ह॒वाश्रों का श्रध्ययन 
किया करेंगे । हवाई जहाजों को श्राँधी-तृफान की सूचना देने के लिये देश के 
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अन्दर खास-खास अ्रन्तर्राष्ट्रीय हवाईअ्रड्डों पर रडार यन्त्र लगाने पर भी 
विचार हो रहा हे। 


ग्रासाम और उत्तरपूर्वों सोमा प्रदेश में सौसम-सूचना-संगठन को दृढ़ 
'बनाने छे उपाय किये जा रहे हे। 


समद्रपार संचार 
पंचवर्षोय विकास योजना के श्रन्तर्गत समुद्रपार संचार सेवा के लिये नयी 
योजनायें आरम्भ की जा रही हैं । कलकता में प्रसारण और संग्रहरण केन्द्रों की 
स्थापना के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है श्रौर निर्माण कार्य शुरू हो गया 
है | ब्रिटेन और लन्दन से मिले हुए श्रन्य देशों को जानेवाले प्रादेशिक विदेशी 
तारों के प्रेषणण के लिये कलकत्ता में एक नम॒ने का केन्द्र मार्च १६५३ में खोला 
गया । जब यह केन्द्र पूर्णतया उक्सित हो जायगा, तो यह अमेरिका के लिये 
एक सीधी टेलीफोन सेवा ओर पृत्र तथा सुदूरपूर्व के देशों के लिये सोधी तार 

ग्रौर टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगा । 


कलकत्ता और लन्दन के बीच एक सीधी बेतार के तार की सेवा १२ 
मार्च, १६५३ को और भारत तथा पूर्वो श्रफ्रीका (नरोबी) के बीच एक सीधी 
रेडियो टेलीफोन सेवा १८ अगरत, १६५३ को स्थापित हुई। भारत श्रोर 
हांगकांग तथा भारत और स्विटजरलंड के बीच एक-एक सीधी रेडियो टेलीफोन 
सेवा क्रमशः २३ दिसम्बर, १६५३ श्रोर १ मार्च, १६५४ को शझ्रारम्भ हुई । 


इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने के लिए उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार 
निश्चित किया गया था-टेलीफोन-२५,०००, एक्सचेंज लाइनें---२०,००० ॥ 
यह लक्ष्य पुरा हो छका है। योजना-काल के लिये नये लक्ष्य इस प्रकार हें:--- 
टेलीफोन-६०,०००, एक्सचेंज लाइनें-४०,००० । शेश्रर पूंजी को २.५ करोड़ 
रूपये से बढ़ाकर ४ करोड़ रुपये कर देन का विचार है । 


यह कारखाना कण्ड्ससं को छोड़कर टेलीफोन यन्त्र के शोष सब भाग 
सैयार करता हे । श्लाश्ा है, कण्डसर्स भी शीघ्र ही तयार होने लगेंगे । कारखाने 
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में स्वचालित एक्सचेज सामग्रो और प्रसारण सामग्री भी तेयार होती है । एक 
मार्ग वाले टेलीफोन का सामान तो अरब भी तेयार होता है, १६५४-५४ में तीन 
मार्ग वाले टेलीफोन का सामान भी बनने लगेगा । 


बतार के तार के आयोजन और एकीकरण का संगठन 

यह संगठन बेतार के तार के संचालन के आयोजन और एकीकररण के 
लिये १६५२ में स्थापित हुआ था । १६५३ में उन योजनाञ्रों के अनुसार, जो 
१६५१ में जेनेवा मे असाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन में स्वीकृत हुई 
थीं, नाविक और वेज्ञानिक गति-तीकता में पर्याप्त वद्धि हुई । भारत में बेतार के 
तार के ऐसे संचालन-कार्य, जिनसे भूसध्यसागर और दक्षिण-पुर्वी एशिया के 
प्रदेशों में वेसानिक सेवाओं के लिए रुदावट पेदा हो सकती थी, बन्द कर दिये 
गये और इस प्रकार उन प्रदेशों को गति-तोब्रता की योजनाओं की पूुति में 
सहायता को गई । वायरलेस आपरेटरों के लिए ३ परीक्षाओं की व्यवस्था की 
गईं । संगठन की अधीनता में सानीटरिंग ( ॥0॥॥[077॥/ ) सम्बन्धी कुछ 
सुविधायें भी उपस्थित की गई हे और उन बहुत सी टेक्निकल जिम्मेदारियों को 
पूरा करने के लिये, जो श्रन्तर्राष्ट्रीय तार टेलीफोन संचार समभोता तथा श्रन्य 
अन्तरष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत पर आञ पड़ी है, देश- 
देश में बहुत से मानोर्टारेग केन्द्र स्थापित किये जा रहे है । 


डाकखान 

अक्तूबर १६५४ में पहली भारतोय डाक टिकट को जारो हुए परे १०० 
वर्ष हो जायेंगे । इस अश्रवसर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय टिकट-संग्रह और डाक प्रदर्शनी 
होगी तथा कुछ विशेष प्रकार की टिकटें और उन भारतीय डाक टिकटों की 
उन्हीं रंगों की प्रतिकृतियों का एक स्मारक अल्बम जारी किया जायगा, जो 
विगत १०० वर्षों म॑ इस्तेमाल होती रहो हें । भारतीय डाकखानों ओर डाक 
टिकटों का इतिहास भी प्रकाशित किया जायगा । इस शताब्दी-समारोह में कई 
विदेशी डाक-प्रशासन भाग लेंगे । 


२,००० या २,००० से अ्रधिक आबादी वाले गांवों में डाकखाने स्थापित 
करने का कार्यक्रम ३१ मार्च, १६५३ तक प्रा हो गया। १ अप्रेल, १६५३ से 
गांवों में डाकखाने स्थापित करने को एक नई नीति पर अमल हो रहा है + 


प्ण 


सामाजिक 


इसके श्रनुसार ऐसे ग्राम-सम्‌हों में डाकखाना स्थापित किया जाता है, जिसकी 
ग्रावादी २,००० या २,००० से अधिक होती हे । इसमें इस बात का भी ध्यान 
रखा जा सकता है कि डाकखाना किसी गांव से कितनी दूर है। १ अमप्रेल, 
१६५३ से दिसम्बर, १६५३ तक १,३७२ नये डाकखाने स्थापित किये गये । 


इस वर्ष तीन बार स्मारक-टिकटें जारी की गई : (१) रेलवे-शताब्दी के 
अवसर पर (२) २६ मई, १६५३ को एवरेस्ट-विजय के उपलक्ष्य में और (३) 
नवम्बर, १६५३ में भारतीय तार शताब्दी के अवसर पर । 


तार 
दिसम्बर, १६५३ तक १५० संयुक्त तारघर खोले गये, जिससे भारत में 
तारघरों की कुल संख्या ८,६२० हो गई । जिले के समस्त मुख्य नगरों में तार- 
सुविधायें प्रदान की जायेंगी । 


विभिन्‍न नगरों के मध्य अ्रधिक सीधा सम्पर्क हो जाने के कारण, अधिक 
व्यस्त शाखाओ्रों पर वी. एफ. टी. लग जाने के कारण, सभी मुख्य सकिटों पर 
टेलीप्रिण्टर लग जाने के कारण तथा टेलीप्रिटरों की सफाई का कार्यक्रम जारी 
हो जाने के काररप तार-सेवा की कुशलता बहुत बढ़ गई । 


ग्राशा की जाती हे कि फोता-प्रणणाली से तार भेजने से देरो न हुआ 
करेगी । इस प्रणणाली के लिये सामान मंगा लिया गया है श्लौर बम्बई के केन्द्रीय 
तारघर में लगा दिया गया है। नई दिल्‍ली, कलकत्ता तथा श्रन्य मुख्य नगरों 
में भी इस पद्धति को जारी करने पर विचार हो रहा है । 


हिन्दी लिपि में भारतोय भाषा-तार-सेवा और भी कई जगह जारो की 
गई और अब ५२५ तारघरों में उपलब्ध है। थोड़ी दूरी वाले दुक टेलीफोन 
सकिटों में इस सेवा को 'फोनोकम' द्वारा और भी स्थानों से जारी करने को 
व्यवस्था की जा रहो है। भारतीय भाषाओं में इस वर्ष १८,६३६ तार भेजे 
गये, जबकि गत वर्ष कुल ७,८०१ ही भेजे गये थे । विभाग ने जो हिन्दी टेली- 
प्रिण्टर तयार किया था, वह सफल सिद्ध हुआ है, परन्तु उसकी गति अंग्रेजी के 
टेलो प्रिन्टर को अपेक्षा कम है । 
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टेलीफोन 

जनवरी से दिसम्बर, १६९५३ तक ४८ नये टेलीफोन-एक्सचेंज खोले गये 
आर ८ एक्सचेंज जम्म्‌ श्रौर काइमीर राज्य में १६ सितम्बर, १६५३ को श्रधि- 
कार में लिये गये । २१ हजार से भी श्रधिक नयें टेलीफोन लगाये गये । ३१ 
दिसम्बर, १६५३ को टेलीफोनों की कुल संख्या २,१८,००० से श्रधिक थी । 
१६५३ में ४१६ सार्वजनिक 'काल आफिस' खोले गये, जिससे ३१ दिसम्बर, 
१६५३ को उनको संख्या कुल ३,२५८ हो गई । यह निशचय किया गया है कि 
समस्त जिला-नगरों में ट्‌ क-टेलीफोन की व्यवस्था की जाय । 


१६५३-५४ में लगभग १३० लाख टूक-काल हुए, जबकि श्रविभाजित 
भारत में १६३८-३६ में केवल २२,५०,००० ही ट्क-काल हुए थे । पिछले 
वर्ष, बढ़े हुए काम को देखते हुए १४ श्रतिरिक्त टूक लाइनें, १४ सिगिल-चनल 
फरियर, १३ थीचेनल करियर शझ्नौर २ ट्वेल्ब-चेनल करियर विभिन्‍न मार्गों 
'पर लगाये गये । 


कलकत्ता में केन्द्रीय, जोड़ासां को प्रोर एवेन्यू के स्वचालित एक्सचजों के 
स्थापित होने से भारत में पहली सीधी एक्सचेंज प्रणाली श्रारम्भ हुई । कलकत्ता 
में ग्रोर भी एक्सचेंज योजनानसार बन रहे हे । 


१६ नवम्बर, १९५३ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय टेलीफोन-संचार- 
विकास श्रोर गवेषणा-परामशं-समिति नाम की एक समिति बनाई, जिसमें उच्च- 
कोटि के वंज्ञानिक रखे गये । 


डाक को दर 
१६४८-४६ से डाक विभाग में श्रधिक घाटा होते रहने के काररण श्रप्रल 
ओर मई, १६५३ में डाक को कुछ दरें बढ़ानों पड़ों । इस वृद्धि से १६५३-५४ 
के श्रनभानित घाटे में काफी कमी हुई | फिर भी यह समझा जा रहा है कि 
गांवों में डाक-सुविधायें बढ़ाने के कार्यक्रम तथा श्रन्य श्रलाभजनक कार्यों के 
आरम्भ के कारण घाटा फिर बढ़ जायगा । 


श्रान्तरिक 


परिवहन 


बन्दरगाह 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास श्र कोचीन के बड़े बन्दरगाहों को सुधारने के 
लिए कई योजनायें बनाई गई हूँ श्लीर निर्मास्ण-कार्य पर लगभग ३६२.२० लाख 
रुपया व्यय भी हो चका है । इस व्यय की पूरि के लिये केन्द्रीय सरकार ने 
१६५ लाख रुपया कर्ज़े दिया हे। कांडला में बन्दरगाह का निर्मारा सितम्बर, 
१६५३ में ऋरषम्भ हुआ था। इस पर श्रनभानतः ६.६५ करोड़ रुपया व्यय होगा। 


बम्बई बन्दरगाह पर नये मरीन ग्राइल टमिनल का निर्माण हो रहा है | 
इस पर लगभग ७ करोड़ रुपया व्यय होगा । इस योजना के लिए सरकार ने 
३ करोड़ रुपया कज़े दिया है । 


देश के खास-खास छोटे बन्दरगाहों को सुधारने का कार्यक्रम भी बना 
लिया गया है श्रौर उसके श्रनुसार कई तटवर्तो राज्यों में काम हो रहा हे । इन 
राज्यों को २२.६३ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है, पंचवर्षोय योजना 
की श्रवधि में केन्द्र की श्रोर से इन्हें कुल 5० लाख रुपये की सहायता दी 
जायगी । 


अंतदशीय जल-परिवहन 

भारत में ५,५०० मोल से भी ग्रधिक लम्बा जल-मसार्ग नोकानयन के 
योग्य हे। मुख्य जलमार्ग इस प्रकार हँ-गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनको सहायक 
नदियां, गोदावरो, कृष्णा, श्रौर तिरुवांकुर-कोचोन के सामुद्रिक जलमार्ग श्र 
नहरें । मद्रास ओर श्रान्ध्र राज्यों में बकिघम नहर और पश्चिमी समुद्र तट को 
नहरें श्रोर उड़ीसा में महानदी की नहरें भी उत्तम जलमार्ग हे । नई बहुद शीय 
नदी घाटी योजनाश्रों में नोकानयन योग्य जलमागों की भी योजनायें शामिल 
हें। राज्य-सरकारों में प्रभावपुर्ण सामंजस्य के लिये श्रन्तर्राज्यीय संगठनों की 
' आावद्यकता हे । गंगा-ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-बोर्ड ने इस दिशा में कार्य भी 
प्रारम्भ कर दिया हे । ह 
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सातवां वर्ष 


सड़क-परिवहन 
पंचवर्षोष योजना को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वालो परिवहन 
सम्बन्धी श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजन के कुछ पहलओञ्रों पर 
सलाह देने के लिये योजना कमीशन,परिवहन, रेलवे, उत्पादन, व्यापार और 


उद्योग, खाद्य और कृषि तथा श्रम मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों का एक गवेषरणा- 
दल बनाया गया है। 


दिल्ली-परिवहन-सेवा ( डी० टी० एस० ) 

दिल्‍ली-सड़ क-परिवहन-प्राधिकार-जांच-समिति की सिफारिशों के श्रनुसार 
कार्य करने से बस-सेवा में काफी सुधार हुआ है । ८८ पुरानी बसें रही करार 
दे दी गई, ६४ नई बसे चाल की गईं, और सा्च, १६५४ तक ७० बसे और 
चाल हो जायेंगी । इस प्रकार बसों को कुल संख्या ३१६ हो जायगी । बस- 
यात्रियों के लिये ४१ सुरक्षा-स्थान बनाने की स्वीकृति मिल गई है और २ 
डिपो और एक केन्द्रीय कारखाना शीघ्र हो बनकर तेयार होने वाले हे; इन पर 
लगभग २० लाख रु० खच् होगा । ७० नई डीज़िल बसें खरीदने और कारखाना 
तथा डिपो बनाने के लिए प्राधिकार को ४५ लाख रुपया कर्ज़ दिया गया है । 
१६५४ सें प्राधिकार को लगभग २.६७ लाख रुपये का लाभ होगा, जबकि 
पिछले साल ३.६६ लाख रुपये का लाभ हुआ था । 


जहाजरानी 
इस साल पुराने जहाजों की कीमतें गिरने लगीं और भारतोय जहाजी 
कम्पनियों ने बाहर से पुराने जहाज खरीद कर अपने जहाजों की संख्या बढ़ा 
ली । १६४५३ के अन्त में कुल भारतीय जहाजों का टन भार ४,३३,००० जी० 
आरर० टो० था। परन्तु जहाजों की संख्या उतना नहीं बढ़ी, जितनी कि योजना 
कमीशन के कार्यक्रम में बनाई गई थी। इसलिये सरकार ने भारतीय जहाजी 
कम्पनियों के लिये कज़् की शर्तों को अधिक उदार बनाना स्वीकार कर लिया है। 


देश का समस्त तटीय व्यापार उन जहाजों द्वारा हुआ जो भारतोय 
कम्पनियों के अ्रपन थे या किराये पर लिये गये थे। साल में २५ लाख टन माल 
तट पर एक स्थान से दूसरे स्थान को लें जाया गया, जिसमें कोयला १२ लाख 


पु 


ग्रान्तरिक 


टन और नमक ३ लाख टन था। तटीय जहाजों के खरीदने के लिये कज़े देने 
के वास्ते इस वर्ष के बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । 


भारतोय जहाजी कम्पनियों को १६५२-५३ में समुद्र पार के व्यापार 
से ८.२५ करोड़ रुपया भाड़ा प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष ७.६२ करोड़ 
रुपया ही प्राप्त हुआ था । 


इस वर्ष, समद्रपार व्यापार के लिये जहाज खरोदने के वास्ते २॥ प्रति- 
शत ब्याज पर कर देने के हेतु भी २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । 


हिन्दुस्तान शिपयार्ड मे ८,००० डी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज तंयार 
हुए ग्रोर ५ तयार हो रहे है । 


ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन विशाखापत्तनम्‌ शिपया्ड में श्राठ-श्राठ हजार 
टन के दो जहाज बना रहा है । 


भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए नाविकों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति 
हुई । लगभग एक हजार लड़के नाविक-प्रशिक्षरण-जहाजों-“भद्रा' और “मेखला' 
से पास होकर निकले । ये जहाज क्रमश: कलकत्ता ओर विशाखापतनम में खड़े 
है । इन सब लड़कों को अरब काम मिल गया हे । 


भारत म॑ पहला रडार-प्र शिक्षरप-केन्द्र नाविक और इंजीनिर्यारेग कालेज 
के तत्वाधान में अक्तूबर, १६५३ में खुला । 


नाविक इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की नई योजना के श्रनसार १६४६ में 
४६ नौसिखुओं का जो पहला दल भर्तो किया गया था, वह १६४५३ में नाविक 
इंजीनिर्यारिग कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकला । २८ और शिक्षार्थियों 


ने 'डफरिन' से 'क' भाग पास किया। इस प्रकार इस वर्ष सरकार द्वारा प्रशि- 
क्षित कुल लड़कों की संख्या ७४ हो गईं । 
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सातवाँ वष 


प्रकाश-स्तम्भ विकास 
प्रकाशस्तम्भ-विभाग श्रब परिवहन-मंत्रालय के श्रधीन एक स्वतन्त्र 
एकक के रूप में कार्य कर रहा है। यह जहाजरानी के प्रधान निदेशक के 
कार्यालय से १ जुलाई, १६५३ को पञ्चक हुआ था। ४5 काशस्तम्भों के विकास- 
व्यय और नाविक उपकरर्ों के सुधार-व्यय की पूति के लिये जन, १६५३ 
में जहाजों पर प्रकाश-शुल्क बढ़ा दिया गया । 


वेनगुर्ला राक्‍्स लाइटहाउस भौर झआाइस्टर लाइट हाउस के लिये दो 
मोटरबोट बनाई गई हे । पेरोटन, डोल्फ़िन्स नौज्, कोर्लाईफोर्ट और भटकल 
में नये स्तम्भ झोर कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं । 


भारत के समुद्रतटट पर प्रकाश की देखभाल करने के लिये विभाग ने 
५०,००० पौंड का एक पुराना जहाज खरीदा है । 


कांडला बन्दरगाह में नौका-मार्ग के निर्देशन भ्रौर प्रकाशन के लिये जो 
योजना बनाई गई थी, उसमें काफी प्रगति हो चुकी है । 


पर्यटकों का आगमन 

१६५३ में विदेशों से पर्यटन के लिये आने वाल यात्रियों की संख्या 
२८,०६० थी । इनमें ६,२०६ अमेरिकी थे । श्रीनगर और बनारस से नये 
यात्री-सूचना दफ्तर खोले गये ह और अब भारत में ऐसे दफ्तरों को 
संख्या सात हो गई हे । एक दपतर भारत के बाहर भी है। सीमा-संबन्धी 
नियम, विज्ञ ओर सोमा-शुल्क सम्बन्धी नियम भ्रधिक सरल बना दिये गये हे । 
पर्यटकों की सुविधा के लिये बहुत-सी प्रकाशन-सामग्री तेयार की गई 
झोर विदेशों तथा भारत में वितरित को गई हूँ। इस सामग्री में पुस्तक- 
पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर, कलेंडर, चित्र-कार्ड, माडंल झ्लोर फिल्‍म हे । 


सडक-विकास 
दिसम्बर, १६५३ तक राष्ट्रीय राजमार्गों का २६३ मील लम्बा हिस्सा 
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ग्रोर १६९ बड़े पुल बन कर तयार हुए । वरंमान राजमार्गो का १,८०० मील 
लम्बा हिस्सा सुधारा गया । 


ग' भाग के राज्यों में तथा उत्तर-पूर्वों सीमा एजन्सी में १,११३ मील 
लम्बी सड़क बनाई गई भर ४०३ मील लम्बी वर्तमान सड़क सुधारो गई । 
इसमें श्रासाम को त्रिपुरा से मिलाने वालो १३४ मील लम्बी नई ग्गरतला- 
झरासाम सीमा-सड़क भी है । 


रेलें 


विकास-कार्य 
चुनार-राबरट्ट सगगंज, चंडीगढ़ का बेकल्पिक सार्गं, राजकोट बाहर राज- 
कोट जंक्शन, पिहिज-नडियाद ओर साँगानेर शहर-तोड़ा रार्यासह विस्तार का 
एक भाग पूरा हो गया है श्रौर यातायात के लिये खुल गया है। 


नीच लिखे रेल-मार्ग, जो तोड़ दिये गये थे, १६५३-५४ में फिर बना 
दिये गये :- बाविली-साल्र, शोरान्र-नीलाम्बर, वसाद-कथाना, बालामऊ- 
साधोगंज, मदुरा-उसीलमपट्टी, नगरोटा-जोगेन्द्र नगर और भागलपुर-मन्दार 
पहाड़ी शाखायें । 


पुनस्संस्थापन की गति बढ़ाने के लिये बहुत से इंजन बाहर से मंगाये जा 
रहे हे। परन्तु सरकार की नीति यह है कि यथाशक्ित देशी साधनों का ही 
उपयोग किया जाय । आगामी चार वर्षों में, चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने 
का वाधिक उत्पादन-लक्ष्य १२० से बढ़ाकर १५० और तत्पन्‍चात्‌ २०० औसत 
दर्ज के इंजनों का कर दिया जायगा । इसी प्रकार टाटा लोकोमोटिव ऐंड 
इंजीनियरिंग कम्पनी भी १६५४-५४ में अपने ५० इंजन प्रतिवर्ष के उत्पादन- 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, ऐसी झ्राशा है। यह कम्पनी झ्रब तक कुल ५० 
इञ्जन तेयार कर चकी है । ह 
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यात्री -गाड़ो के डिब्बे बाहर से न मेगाने को नीति पर अमल हो रहा है 
ग्रोर हिन्दुस्तान एश्ररक्राफत लिमिटेड तथा रेल-कारखातों को क्षमता बड़ा दी 


गई है । 


संचालन 

१६५३-५४ में रेलों के समय-पालन में और भी सुधार हुआ। सब रेलों के 
साधन प्रयाग कुम्भ मेले के प्रबन्ध के लिये एकीकृत किये गये । मेले को लाने 
के लिये ३७४ और ले जाने के लिये ३४४ स्पेशल गाशियां छोड़ी गईं । इसके 
अलावा मेला-क्षेत्र में ५१० शटल गाड़ियाँ चलाई गईं । रेलवे-कुशलता-विभाग 
ने लगभग सभी रेलों को संचालन और संगठन सम्बन्धी समस्याञ्रों पर विस्तृत 
ग्रनुसन्धान किया है । माल के स्थानान्तररण की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने 
के लिये परिवहन क्षमता बढ़ाने के उपाय किये गये जिनमें डिब्बों ओर इंजनों 
की संख्या, मार्ग और गोदाम की क्षमता तथा माल के चढ़ाने-उतारने की 


सुविधाशरं में वृद्धि शामिल हें । 


यात्रियों के लिये सुविधा 

छोटे स्टेशनों पर यात्री-सु विधाग्रों में अच्छे प्लेटफाम, प्रतीक्षालय, प्रक'ठा 
पुल ञ्रदि की व्यवस्था शामिल ह। प्रथम श्रेणी के 'समाप्त हो जाने से निम्न 
श्रेणी के लिये स्थान बढ़ाना मंभव हो गया है। तोसरे दज के जो नये डिब्बे 
बने ह, उनमें चोड़ी सीटें हे, पंखे है, प्रकाश है झर अच्छे शौचालय हे । 
सवारी गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने का भी प्रयत्न किया गया । ग्रप्रेल से 
नवम्बर, १६५३ तक १६० नई गाड़ियाँ चाल को गईं और १२६ गाड़ियों के 
मार्ग बढ़ाये गये । १६४६-५० की तुलना में सवारी गाड़ी को मोल-संख्या 
बड़ी लाइन पर २० प्रतिशत और छोटो लाइन पर ३० प्रतिशत बढ़ी । 


यात्री-सुख-सु विधा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के समोकररण के लिये सब 
रेलों पर श्रफसर नियुक्त किये जायेंगे। ये श्रफसर प्रत्येक रेल के विभिन्‍न 
विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करेंगे जिससे कि काम में शीघ्रता की जा 
सके । वे वर्तमान परिस्थितियों का पता लगाने के लिये रेलों के विभिन्‍न खंडों 
का निरीक्षण करेंगे शोर जहां भी कोई खराबी पाई जायेगी, वहाँ वे उचित 
कायंवाही करेंगे । 


रि)2 
६री 


ग्रान्तरिक 


हिन्दी पत्रव्यवहार के काम के लिये रेलवे-बोर्ड के दफतर में एक हिन्दी 
विभाग खोला गया है और रेल-विगग में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के निश्चित 
हिन्दी पर्याय तेयार किये गये हे । यह भी नि३चय हुआ है कि रेलवे का अ्रखिल 
भारतोय टाइमटेंबिल हिन्दी में प्रकाशित किया जाय । रेल-कर्मंचारियों की 
भर्तों को आसान बनाने की दृष्टि से दो और रेलवे सेवा कमीशन बनाये गये 
हे-एक इलाहाबाद में और दूसरा मद्र(स में । 


रेलवे भ्रष्टाचार की जांच के लिय आचाये कृपलानी की अध्यक्षता में 
एक कमेटो नियुक्त की गई है । 


यद्यपि किराया-भाड़ा घटाना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी कई प्रकार 
की रियायतें दी गई हे। इनमें ये रियायते शामिल हे :- १,५०० मील से 
ग्रधिक दूरी के लिये तोन-चोथाई किराये पर सर्कलर ट्ग्नर टिकटें, विद्यार्थियों 
के लिये ४५ दिन की राउंड टञ्मर टिकटें, गर-सबर्बन क्षेत्रों में विद्यारथियों के 
लिये मासिक टिकटें, एक ओर के ड्योट् किराये पर पहाड़ी स्थानों के लिये 
वापसी टिकटे आदि । 


रेलवे कमाई 
रेल-कमंचारियों के हितों का भो ध्यप्तन रखा गया है। कुछ क्वार्टरों से 
आराम की चीजे बढ़ाई जा रही ह और १६५४-५५ के अन्त तक १८,४३२ 
नये क्वार्टर बनकर तेथार होने वाले हैं । तपेदिक के रोगियों के लिये, हर 
मण्डल से, उपयुक्त स्थास्थ्यवधेक स्थानों में इमारतें बनाने का नि३चय किया 
गया हे । 


इस वर्ष, श्रमिकों ओर प्रबन्धकों के सम्बन्ध अच्छे रहे । दोनों रेल 
फंडरेशन मिलकर एक नया संगठन बन गया है जिसका नाम नेशनल फेडरेशन 
श्राफ़ इण्डियन रेलवेमन हें । 


पंचदर्घीय योजना 
पंचयर्षोयय योजना के श्रन्तगंत रेलों के लिग्"ें ४०० करोड़ रुपये की राशि 
निश्चित की गई है। १३१-०४ करोड़ रुपये पहले दो वर्षों में ख्च हो गये हें 
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श्रौर ७७.८८ करोड़ रुपये चाल वर्ष में खर्च किये जायंगे। योजना के शेष 


वर्षों में कारखानों पर व्यय बढ़ाने के लिये तथा इंजन और डिब्बे प्राप्त करने 
के लिये प्रबन्ध किया जा चुका हे । 


समहीफरण 
पुनः सम्‌हीकृत रेलों के संचालन से थ्‌ -सर्विस में सुविधा हो गई है। 
उपयुक्त स्थानों पर इंजन एकीकृत किये जाने लगे हे, छोटे-छोटे शेड बन्द किये 
जा रहे हें और इंजनों तथा डिब्बों का अधिक अ्रच्छा उपयोग होने लगा है । 


प्रौद्योगिक प्रशिक्षण ह 
सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के प्रशिक्षण के लिये पेराम्ब्र में एक 
टेकनीकल स्कूल खोल दिया गया हे । इस सकल में ३०० प्रशिक्षार्थो एक साथ 
प्रशिक्ष रण प्राप्त कर सकते हें । 


८ 


७. वेदे शिक 





ष्टी कर 
अन्तराष्ट्राय सम्मलन 
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के १५ सितम्बर, १६५३ को प्रारम्भ हुए 
आठवें अधिवेशन के अ्रवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती 
विजयलक्ष्मी महासभा की श्रध्यक्ष चुनी गई। 


अधिवेशन-काल में कोरियाई प्रइन यद्यपि पृष्ठभमि में रहा, पर हमारे 
संरक्षक दल को सराहना संयुक्त राष्ट्‌ संघ तथा अन्यन्न श्रनेक स्थानों में को 
गई । दक्षिण अफ्रोक। संघ में भारतीय उद्भव के लोगों के प्रति होने वाले 
व्यवहार की ओर एतदर्थ राजनीतिक समिति का ध्यान गया। सत्मति द्वारा 
स्वीकृत एक प्रस्ताव में महासभा के अगले श्रधिवेशन के सम्मुख्त रखे जाने के 
हेतु प्रस्तावों की रचना के लिए स्थापित रादभावना-समिति को जारो रखने की 
व्यवस्था रखी गयी । 


टोगोलंड के टुस्ट-प्रदेशों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस 
बात को आवद्यकता पर जोर दिया ऊफ़ि इन प्रदेशों के अस्तित्व में कोई भी 
परिवतंन करने के पूर्व इनके निवासियों की इच्छाओ्रों का पता लगा लिया जाता 
चाहिये । निशशस्त्रीकरण तथा अणबमस के उपयोग पर रोक लगाने से सम्बन्धित 
प्रइत पर संयुक्‍त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित आयोग ने बहुत थोड़ी प्रगति की | 
इस मामले में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का सहयोग श्रायइयक था, 
इसलिये भारतीय दल ने ग्रायोग की एक ऐसी उपसमभिति बनाने तथा उसकी 
निजी बठक बुलाने का सुझाव दिया जिसमें तत्सम्बन्धी राष्ट्र हों । इन सुरादों. 
को महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में स्थान दिया गया. । 
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भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने श्रद्ध -विकसित क्षेत्रों के झ्राथिक विकास को 
प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित प्रस्तावों का भी हृदय से समथन किया। झंडल 
ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत किसी भी प्रकार की बेगार को स्वी- 
कार नहीं कर सकता । 


भारत ग्र्थ-समाज परिषद का सदस्य बना रहा ओर महासभा द्वारा इसे 

तीन वर्षो के लिये टृस्टीशिप परिषद का भी सदस्य ज>.व लिया गया। यूतेस्को 

के विगत सम्मेलन में यनेस्को द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताथ जनवरी, १६५३ मे. 

दिल्‍ली में गान्धीवादी विचारधारा ओर पद्धति सम्बन्धी गोप्ठो के प्रतिवेदन 
के ग्राधार पर तेयार हुआ । 


भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने खाद्य एवं कषि संगठन में भी एक प्रस्ताव 
रखा जिसमें आपत्तिकाल में ग्रकाल सम्बन्धी सहायता की व्पवस्था रखो गयी । 
यद्यपि बचतवाले देशों की ग्रावह्यक वित्त देने की ग्निच्छा के काररण इस 
योजना को स्वीकार नहीं किया गया, पर यह सिद्धान्त तो मान ही लिया गया 
कि खाद्य एवं कृषि संगठन अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के संगठन की दृष्टि से अन्य 
सदस्य-राष्ट्रों का साथ देगा । 


भारत सरकार संययक्‍त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित संगठनों के कार्यों में 
भाग लेती आ रही हे: विश्व स्वास्थ्य संग०न, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 
ग्रन्तरष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अन्तरंष्ट्रीय टेली-संचार संगठन, विश्व 
डाक यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ओर पुनानर्माण तथा विकास सम्बन्धी 
अन्तरष्ट्रीय बंक । १६५३ में भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़्डयन संगठन की 
परिषद ओर खाद्य एवं कषि संगठन का फिर से सदस्य निर्वाचित हुआ और 
इसे यूनीसेफ, मानव अ्रधिकार कमीशन, समाज-कमीशन, आंकड़ा-संकलन सम्बन्धी 
कमीशन, नाकोटिक औषधियों कमीशन, परिवहन और संचार कमीशन, तथा 
वित्त कमीशन में भो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ । 


कोलम्बो योजना 
भारत को अभ्रधिक विकसित देशों जसे कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा 
न्यूज़ीलेड से श्राथक तथा टेकनिकल सहायता प्राप्त हुई तथा दक्षिण एशिया 
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सम्पुष्टि दोनों सरकारों नें की और जनवरी, १६५४ में उनको कार्यान्वित करने 
के ग्रादेश जारी किये गये । दोनों देशों के बीच महत्वपुरणं प्रइनों के निपटारे 
की दृष्टि से दोनों देशों की सरकारों ने अपने -अ्रपने मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में 
बातचीत करने के निर्देश दिये । दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की इन बातचीतों 
की प्रगति से श्रवगत रखने के लिये दोनों सरकारों ने एक अधिकारं-समिति 
स्थापित की । 


पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमश के 
लिये ३० सितम्बर, १६५३ से २ अक्तुबर, १६५३ तक कलकत्ता में एक भारत- 
पाकिस्तान सम्मेलन हुआ । इस श्रवसर पर कूच बिहार झोर पूर्वो बंगाल की 
बस्तियों के विनिमय, सीमा निर्धारित करने तथा पूर्वो क्षेत्र के सीमः 
सम्बन्धी भझगड़ों के निपटारे, आने जाने की स्वतंत्रता, सीमाओं पर होने वाले 
व्यापार तथा अ्रप्रेल, १६५० में हुए प्रधान मंत्रियों के समभकोते के फलस्परूप 
उत्पन्न महत्वपूर्ण प्रदनों पर विचार विमर्श हुआ । अ्गरत, १६५३ £ नई दिल 
में अपनी यार्ता समाप्त करने पर भारत तथा पाकिस्तान के प्रधाव मंत्रिया ने 
एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह दृढ़ विचार व्यक्त किया कि काइमीर का प्रशत 
वहां के निवासियों को इच्छानुसार हल किया जायेगा । 


अ्रमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सनिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध सें 
हुई बातचीत से एक नयी स्थिति पंदा हुई, जिसका प्रभाव काइमोर के प्रइन पर 
तो पड़ा ही, पर साथ ही साथ दोनों देशों के बीच के अन्य प्रश्नों पर भी पड़ा $ 
बातचोत का परिणाम यह हुझा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक 
सेनिक-सहायता का समभोता हो गया जिसके काररणण भारत-पाकिस्तान-राम्बन्धों 
में जटिलता झा गई । 


भारत सरकार ने एक अधिकारी सिविकम राज्य को दिया जो वहाँ 
योजना अ्रणिकारों के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त भ्रन्य प्रश्नों पर 
सलाह देने के लिए सिक्किम राज्य के समय-समय पर ओर भी श्रधिकारो 
दिये गये । 


वेदेशिक 


भारत म॑ विदेशी उपनिवेण 
फ्रांसोीसी सरकार ने भारत का इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया 
कि जनमत बत्िये बिना ही पांडिचेरी, कारीकल, माही और यनाम के भारत 
को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में बातचीत श्रारम्भ की जाए। उनका 
कहना यह है कि फ्रांसीसो संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता । 


भारत स्थित पुतंगाली बस्तियों के सम्बन्ध सें पुतंगाली सरकार द्वारा 
भारत सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना श्रस्वीकार किये जाने के 
परिणामस्वरूप लिस्बन स्थित हमारा राजदूतावास ११ जन, १६५३ को बंद कर 
दिया गया । 


दक्षिण-पृव एशिया 
भारत ओर इण्डोनीशिया के बीच भित्रता की एक रूंधि १७ जब, १६५३ 
को संयुक्तराष्ट्र संघ के सचिवालय में पज्जीकत की गयी । 


ग्राजाद हिन्द फौज तथा इण्डियन इन्डिपन्डेन्स लीग की सम्पत्ति, जो श्रव॒ 
मलय के गशत्र-सम्पत्ति-संरक्षझ के ग्रधिकार में है, दो तथा एक के शग्रन॒ुपात में 
भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दी जाएगी । मलय की सरकार ने मलय 
में भारतीय मज़दूरों को बसाने के लिये दो योजनाएँ तयार की हें । 


मध्यपव 
मध्यपुर्दी देशों तथा भारत के बीच प्रतिनिधि मंडलों के विनिमय से इन 
देशों के साथ भारत के सम्बन्ध दृढ़ हां गये । साथ ही निम्नलिखित संघधियां 
शोर समभोते भी हुए : 


१. भारत और इराक के बीच मित्रता क। संधि सम्बन्धी स्वोकृति-पत्रों 
का विनिमय २८ अप्रेल, १६५३ को हुआ और ६ सार्च, १६५३ को व्यापार 
सम्बन्धी समभोते पर हस्ताक्षर हुए । 


सातयाँ वष 


२. भारत तथा तुर्को के बीच एक व्यापार सम्बन्धी समभोते पर नयी 
दिल्‍ली में ४ जून, १६५३ को हस्ताक्षर हुए । 


३. भारत तथा मिस्र के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी एक समभोते 
पर काहिरा में ८ जुलाई, १६५३ को हस्ताक्षर हुए । 


सूडान को स्वशासन देने तथा उसके आत्मनिर्णय से सम्बन्धित आंग्ल- 
मिस्री समभोते में १७ सदस्यों के मिले जुले चुनाव कमीशन की स्थापना की 
व्यवस्था को गयो जिसका गञ्ध्यक्ष एक भारतीय हो। ब्रिटिश ओर मिस्री सरकारों 
के अनुरोध पर सूडान से नये चुनादों की व्यवस्था करने के लिये मुख्य छनाव 
ग्रायवत श्री सकुमार सेन की सेवाएं उधार दी गई । भारत सरकार ने भारतोयों 
तथा भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल करने के लिए खारतृम में एक 
सम्पकं-अध्किरो नियुक्त करने का निरय किया है। 


रत 
भारत सरकार ने संयुवत राष्ट्र संघ में चीनी गराराज्य को प्रतिनिधित्व 
दिलाने के अ्रपने प्रयत्न जारी रखे । तिब्बत के सम्बन्ध में समान हितों के प्रदन 
पर विचार-विमश करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल पेकिंग गए7 और च्षोन 
के तिब्बती प्रदेश के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच एक सन्धि पर हस्ता- 
क्षर हुए । 


भारत कोरिया में युद्ध बन्द कराने का प्रयत्न जन १६५३ से कर रहा 
था। जब दोनों पक्ष युद्ध-बन्दियों की वापसी के प्रइन पर सहमत हुए, तो यद्ध- 
बन्दी समभोते के अन्‍न्तगंत कुछ विशेष दायित्व ग्रहरा करने के लिये दोनों ओर 
की सेनाओं ने भारत को आमन्त्रित किया । तदनसार तटस्थ-राष्ट्र युद्ध-बन्दी 
वापसी कमीशन के अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रतिनिधि (एजेन्ट) के पदों पर भार- 
तीय नियुक्त किये गये । भारत ने समभोते में निदिष्ट समय के लिये युद्ध- 
बन्दियों की देखभाल के लिये एक संरक्षक दल भी भेजा। तटस्थ राष्ट्र यद्ध 
बन्दी वापसी कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व लेप्टनेन्ट जनरल के० 
एस० थिमंया ने किया। दक्षिणी शिविर के उन युद्धबन्दियों को, जिन्होंने 
श्रपने देश वापस जाना पसन्द नहों किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्दे कर दिया 
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वदेशिक 


गया श्रोर उत्तरी शिविर के युद्धबन्दी चोनो शोर उत्तरी कोरियाई रेडक्रास 
द्वारा चोन श्रौर उत्तरी कोरिया के सुपुर्द कर दिये गये । तटस्थ राष्ट्रों को 
जाने की इच्छा प्रकट करने वाले ८८ युद्धबन्दियों को भारत ले आया गया 
झौर उनके मामले संयकक्‍त राष्ट्र संघ के महामन्त्री के पास भेज दिये गये। 


जापानी सरकार के निमन्त्रणण पर तोन संसद सदस्यों का एक सदभावना 
मंडल विगत सितम्बर महोने में तीन सप्ताह तक जापान का भ्रमण करता 
रहा । भारत और जापान के बीच हुई शान्ति सन्धि के अनुसार भारत तथा 
जापान स्थित जापानी और भारतीय सम्पत्ति सम्बन्धी कोषों के सम्बन्ध में 
विचार तिमश हुआ । 


श्रफ्रीका 

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रोका में संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध सें भारत सरकार 
ने हिसा की निदा करते हुए यह विचार प्रकट किया कि केवल दसन से कोई 
समस्या हल नहीं होती । उसके विचार में किकुय्‌ द्वारा हिसात्मक कार्य किये 
जाने के मुख्य कारण का पता लगाकर उनकी कठिनाइयों तथा उनके कष्टों 
का निवाररण किया जाना चाहिए । सरकार ने केनिया निवासी भारतोयों से 
वहाँ के राष्ट्रीय दलों के साथ सहयोग करने पर जोर दिया जिससे उनके तथा 
वहाँ क॑ निवासियों के बीच जातिगत मित्रता को भावना पंदा हो । 


इथियोपिया 
इथियोपषिया की सरकार के अनुरोध पर इथियोपिया में भारतीय कृषकों 
के स्थायी रूप से बसाये जाने की योजना के अन्तगगंत आठ भारतीय कृषक 
परिवारों का पहला जत्था अ्रप्रेल, १६५३ में इथियोपिया पहुँचा । प्रत्येक परि- 
वार को €६ एकड़ भूमि दी गयी हे । 


मध्य ग्रफ्रोका 
ब्रिटिश मध्य ग्रफ्रीका के तोन प्रदेशों-न्यासलंड, उत्तरो रोडेशिया श्ौर 
दक्षिणी रोडेशिया को मिलाकर एक प्रदेश बनाने को योजना के प्रति भारत 
सरकार को काफी दिलचस्पी थी और उसने यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया कि ऐसा उन प्रदेशों के अ्रफ्रोकियों की इच्छानुसार ही किया जाना 
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सातवां वर्ष 


चाहिये । श्रफ़ीकियों के विरोध के बावजद जब नवम्बर, १६५३ में ऐसा 
संयकत प्रदेश बना दिया गया, तब भारत सरकार ने इस प्रदेश के गेर- 
यरोपीय लोगों, विशेषकर भारतीयों की अ्रयोग्यताञ्रों के दूर किये जाने का 
अ्रनुरोध किया । 


पश्चिमी श्रफ्रीका 
१६५३ के उत्तराद में एक भारतीय राजवृतावास की स्थापना करके 
भारत ने पश्चिमों अ्रफ्रोका के साथ सम्बन्ध स्थापित किये । गोल्डकोस्ट तथा 
नाईजीरिया के लिए एक कमिठनर नियुक्त किया गधा जिसका प्रधान कार्यालय 
अ्रकरा में है। इन दोनों प्रदेशों मे गोरे लोगों तथा झादिवासियों के बोच 
जातिग+ मतभेद या तनाव न होने के कारण श्फ्रीकी नेताग्रों के लिये स्वशा- 
सन की स्थापना करते के सम्बन्ध से सहपोध से काम करना संभव हो सका। 


दबष्तिणी-प्रगानत प्रदेश 
कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को शास्ट्र लिया तथा न्यूजीलेण्ड को 
सरकारों से श्राथक और टेकनिकल सहायता मिलती रही । 


आ्रास्ट्र लिया के विदेश मन्त्री श्री आर० जी० केसा तभा नन्‍्यजोलेण्ड के 
स्वास्थ्य मन्त्री श्री माशइल ने कोलम्बो योजना की राण्ट्रमण्डलीय सलाहकार 
समिति के अक्तूबर, १६४३ में नई दिल्‍ली में हुए पांचवें श्रधिवेशन में भाग 
लिया । 


भारत सरकार को सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत फिजी फे 
कुछ भारतीय छात्र प्रतिवर्ष भारत आते हें । 


यूरोप 
ऋरणोाों का निपटारा करने के लिये इटली और नीदरलंड की सरकारों के 
साथ बातचीत की गयो । रूस, बलगेरिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ 
व्यापारिक समभोते हुए । पश्चिम जर्मनी, नार्व॑ तथा पोलण्ड के साथ हुए 
व्यापारिक समभोते की श्रव॑धि बढ़ाई गयी । जिनज्नाल्टर स्थित भारतीय सोदा- 
गरों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल की गयी । 
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बंदंशिक 


अमेरिका 
भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मई, जन और 
जुलाई, १६५३ में यरोप, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा की । 


उप-विदेश मनन्‍्त्री श्री अनिल कुमार चन्दा भी अमेरिका तथा कनाडा 
की यात्राएं कीं । 


श्रमेरिका के कई कांग्रेसमनों तथा सेनेटरों ने भारतयात्रा को। भारत 
ओर अ्रमेरिका के बीच १६४६ में हुए द्विराष्ट्रीय वायुमार्ग सम्बन्धी समभोते 
की ग्रवधि समाप्त होने की नोटिस १४ जनवरी, १६५४ को दी गयी । आ्राशा 
है कि अमेरिका के साथ एक दूसरा समभोता होगा जिसमे भारत के हित सुर- 
क्षित किये जायेंगे । 


लेटिन अ्रमे रिका 
भारत और लटिन श्रमेरिका के देशों के बोच जातिगत प्रश्नों पर संयुक्त 
रौष्ट्र संघ में बहुत काफी सहयोग दिखाई पड़ा । 


ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज़ 
भारत की नौति विदेशस्थित भारतीयों को बहु-जाति ग्रथवा बहु-उह शीय 
संस्थाओ्रों के निर्मारण के लिये प्रोत्साहन देने की है। इसो के साथ-साथ वेस्८ 
इण्डीज़ में फले हुए भारतीय उद्भव के लोगों तथा भारत के बीच स्थापित 
सम्बन्ध दृढ़ किये जा रहे हें । 


प्रतिरक्षा मनन्‍्त्रालय 


शान्ति का उद्देश्य 
स्वतंत्रता के सातवें वर्ष की प्रतिरक्षा सेवाश्नरों की गतिविधियों के सम्बन्ध 
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' में सबसे ग्रधिक उल्लेख कोरिया में भारत द्वारा किये गये शान्ति के प्रयासों का 
किया जाना चाहिए । यह उहं श्य महत्वपूर्ण तथा विलक्षण इसलिए हे कि यह 
पहला ही ग्रवसर था जब शान्ति की स्थापना के लिए एक देश की सेवाएं दूसरे 
देश के लिये प्राप्त की गई । 


कोरिया के यद्ध-बदयों की समस्था हल करने के लिए स्थापित तटस्थ 
राष्ट्र (यद्धबन्दी ) वापसी कमीशन का ञअध्यक्ष-पद ग्रहरण करने का श्रनुरोध 
भारत से किया गया। अपने देशों को वापस न जाने वाले युद्धबन्दियों पर 
निगरानी रखने तथा उनके संरक्षरण के लिए भी भारत से संरक्षक-दल भेजने 
का अनरोध किया गया । तटस्थ राष्ट्र (यद्धबन्दी ) वापसी कमीशन के अध्यक्ष 
लेफ्टिनेन्ट जनरल के० एय० थिमंया से सम्बद्ध कमंचारी-मंडल के अलावा 
६,००० अधिकारियों तथा सेन्कों का एक दल भी कोरिया भेजा गया । संरक्षक 
दल कं कमाण्डर के पद पर मेजर जनरल एस० पी० पी० भोरट को नियुक्त 
किया गया । 


कोरिया पन्नहुतें को तिथि से वापसी की तिथि तक इन लोगों ने 
विकट कठिनाइयों का सामना करते हुए ग्रपना काम लगन से तथा बिना किसी 
पक्षपात के किया । वे लोग कोरिया के कठोर ज्ञीत के अभध्यस्त नहीं थे। 
यद्धवन्दियों के व्यवहार से उनके धर्य की परीक्षा हुई । 


लोगों की सहायता 

देश में प्रतिरक्षा सेवाएं दिन प्रतिदिन लोकप्रिय और शवितशाली होती 
गयीं । वर्ष में सनिकों ने लोगों को संकट में सहायता पहुँचाई ओर राष्ट्निर्मारप 
सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। इन्होंने अधिक अन्न उपजाग्रो' तथा 'वन 
गहोत्सव' जसे आान्दोलनों में महत्वपूर्ण योग दिया। सेनिकों ने ऊसर पड़ी हुई 
६,००० एकड़ भूमि में खेती करना आरम्भ किया और २,००० टन से अधिक 
अन्त पेदा किया । लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाने के उपाय किये 
गये श्रोर प्रतिरक्षा सेवाओं का फालतू सामान विभिन्‍न राज्यों में वितरित किया 
गया । कुछ केन्द्रों में लोगों को निःशुल्क उपचार की भी सुविधाएं दी गईं । 


स्थल, जल तथा वाय सेना के सेनिकों ने तो लोगों को सेवाएं की हीं, 
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पर जनता ने भी सनिकों तथा सशस्त्र सेनाओं के लिये जारी किये गये कोषों में 
दिल खोलकर सहायता पहुँचाई । उदाहरणार्थ, कोरिया स्थित सेनाग्रों के लिए 
धन तथा भेंट की वस्तुझों का संग्रह करने में जनता ने अत्यन्त उत्साह का परि- 
चय दिया । 


प्र गिक्षाग 

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में स्थल-सेना पुरो तरह से आत्मनिर्भर हे। जल 
सेना तथा वाय सेना भी इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रही है। प्रतिरक्षा 
सम्बन्धी प्रशिक्षरप-संस्थाओ्रों में सबसे महत्वपर्ण संस्था देहरादून स्थित राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा शत्रकादमी है जो शीघ्र ही पूना के निकट खडकवासला में लेजाई जायगी। 
सशस्त्र सेनाओं की इस सर्वप्रथम संस्था मे प्रशिक्षरग के लिए शिक्षार्थिय्यों के 
जुनाव में पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता हे । चुनाव का तरीका परिवद्धित किया 
जा च॒का है। प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षाथियों का ठीक चुनाव करने तथा उनके 
गरणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन तथा अवसर देने के उद् इय से सरकार 
ने पंडित हृदयनाथ कुजरू की श्रध्यक्षता में एक समिति नियकत की है । 

दूसरों महत्वपुरंं संस्था, जहां अन्तरसंवा के आधार पर प्रशिक्षरण दिया 
जाता हे, देलिगटन स्थित कमंचारियों का कालेज है। अन्तर्सेवा सहयोग को, 
जिसका श्रीगरणश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में हुआ था. इस संस्था #े अ्रधिक 
दढ़ बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, कमचारियों के कालेज तथा 
ग्रन्य कई वाय-सेना अकादमियों को पड़ोसी राष्ट्रों से बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है 
ओर इन संस्थाओं में इन पड़ोसी राष्टों के शिक्षार्थों भी प्रशिक्षण प्राप्त करते ह । 


प्रतिरक्षा-उत्पादन 

प्रशिक्षण की भांति प्रतिरक्षा सेबाओ्रों को मिलने वाले श्रस्त्र-शस्त्रों तथा 
उपकर रपों को मात्रा तथा उनकी किस्म का प्रदइन भी बड़े महत्व का है। अब 
बहुत कुछ स्वदेशी सामान ही प्रयोग में आने लगा है जबकि पहले इनका विदेशों 
से ग्रायात होता था। देश्व के प्रतिरक्षा-उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में दो 
महत्वपूर्ण घटनाएं धटीं । पहली तो यह कि इलेक्ट्रोनिक उद्योग की स्थापना 
के लिए एक फ्रांसीसी फर्म के साथ ठेका हुआ और १६५६-५७ से इलेक्ट्रोनिक 
रेडियो तथा रडार सम्बन्धी उपकररणों का उत्पादन देश में ही शुरू होने की: 
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आशा है। दसरी घटना यह है कि हिन्दुस्तान एश्ररक्राफत लिमिटिड में एच० 
टी०-२ ट्नर एग्ररक्राफ्ट का उत्पादन आरभ्भ हुआ । 
प्रतिरक्षा विज्ञान 
प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन का और श्रधिक विस्तार हुआा। अश्रस्त्र-दास्त्र 
सम्न्बधी अ्रध्ययनशाला तलीव्गति से प्रगति कर रही है । इसकी स्थापना पिछले 
साल हुई थी । 


लोगों को सेनिक प्रशिक्षण 

लोगों के लिए रूनिक प्रशिक्षण का क्षेत्र बिरतृत कर दिया गया है। 
सेनिक प्रशिक्षण देने दाले संगठन श्रभी तक दो ही थे-द्षेत्रीय सेना और नेशनल 
कंडेट कोर । क्षेत्रीय सेना १८ से ३५ वर्ष तक की श्रायु के नागरिकों के लिए 
थी श्रौर नेशनल कंडेट कोर स्कलों ओर कालेजों के छात्रों के लिए । किन्तु इन 
संगठनों से भारत की विशाल जनसस्पा का काम नहीं चलता । इसलिए सहाग्रक 
क्षेत्रीय सेना की रचना का निर्णय किया गया जो अब सहायक क्षेत्रीय दल और 
सहायक केडेट कोर कहलाते हू । इन दोनों का उहृश्य स्वेच्छा से सदस्यों को 
भरती करना है । सहायक केडेट कोर उन बालक-बालिकाग्रों को प्रारम्भिक 
सेनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का ग्रवयर देता है जो नेशनल के४ट कोर ने प्रवेश न 
या सके हों। इसी प्रकार सहायक छेत्रीय बल के परिणाम-स्वरूण देहाती और 
शहरी क्षेत्रों के श८ से ४० वर्ष तक की आयु के लोगों को सनक प्रशिक्षण 
प्राप्त करने का श्रवसर मिलता हे। इन दोनों संगठनों का काम बड़े सुन्दर ढंग 
से आरम्भ हुआ भ्रोर दोनों ही लोकप्रिय बन गये । 


अपने प्रशिक्षरा-कार्यक्रम में समाज सेदा को थी सम्मिलित करने के 
कारण नेशनल केडट कोर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है । देश में संगठित सभी 
शिविरों में नेशनल केडेट कोर के शिक्षाथियों ने सड़कें तथा मकान बनाए, 
नालियां साफ कों, यांधों की मरम्मत को, लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
पहुँचाई और राए्ट्रीय उत्थान में विभिन्‍न प्रकार से सहयोग दिया । इस सब के 
फलस्वरूप उन्हें श्रम के महत्व तथा सहथोग से किये जाने वाले कार्यों का ज्ञान 
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क्षेत्रीय सेना की दब्ति में वृद्धि हुई। इसका शीघ्र विकास करने की 
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दृष्टि से सरकार एक कानून बनाना चाहती हे जिसके फलस्वरूप सरकारी कर्म- 
चारियों तथा श्रग्य कर्मचारियों के लिए इस सेना में भरतो होना शअ्रनिवार्य हो 
जायगा । 


भारतीय जल-सेना 
इस वर्ष में सामद्रिक उडुयन का उद्घादन किया गया ओर कोचोीन में 
“गरुड़” नामक भारतीय समुद्री हवाई श्रहा स्थापित हुआ । वर्ष की ग्रन्य सफ- 
लताओओरों में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाश्रों का संगठन श्रोर विकास; टेकर और 
/“हन्ट” वर्ग के दीन विध्वंसक जहाजों का प्राप्त किया जाना तथा कुछ उच्चतम 
पदों पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाना हे । ब्रिटिश एंडमिरल्टी से एक 
क्रज़र भी खरीदा गया। 


कोदीन में दोटे जहाजों की मरम्मत की एक छोटी संस्था खोली गई है । 
ऐसी हो संस्था विशास्रापत्तनम में खोलने तथा बम्बई को समुद्री गोदी के बिस्तार 
की योजनाएं भी बनाई गई हे । 


जलसेता ग्रब श्रपने अ्रधिकारियों तथा सेनिकों को प्रशिक्षण दे सकती 
है । टेकनिकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे कुछ प्रशिक्षरण श्रभी भी ब्रिटेन में लेना 
पड़ता है। भारत में प्रशिक्षण सम्द्न्धी संस्थाश्रों के विकास में काफी प्रगति हुई 
है । १६९५४ के अ्रन्त तक कुछ स्कूलों के भी खुलने की 'प्राशा है । जहाजों पर 
प्रशिक्षण सम्बन्धो सुविधाश्रों को उन्‍नत करने के लिए विभिन्‍न प्रस्तावों पर 
अ्रमल किये जाने की आशा है । जलसेना के जहाजों ने प्रशिक्षण सम्बन्धी कई 
अभ्यास किये जिनमें नवरनिर्मित जहाज़ी बेड़े ऊं भी भाग लिया। 


जल सेना के मुख्याध्यक्ष तथा उपसेनापति के पद पर अरब एक भारतीय 
ही नियुक्त हे । जिन प्रन्य पदों पर भारतीय नियुक्‍त हैं, वे ह-जलसेता सचिव, 
'कमोडोर इन्चार्ज़ । श्रन्य सभो प्रशासन सम्बन्धी कमानों के पदों पर भारतीय 
जलसेना के श्रधिकारी हो हूं। सामुद्रिक सेना विज्ञान तथा सामुद्रिक पयेवेक्षरण- 
कार्य के विकास सें जल सेना ने अच्छी प्रगति की है ! 
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भारतीय वाय-सेना 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता का सातवाँ वर्ष भारतीय वायु सेना के विकास, 
राष्ट्रीयकररणा तथा झ्राधुनिकीकर रा की दृष्टि से महत्वपुरणं है । 


इस वर्ष पहली अप्रेल को भारतीय वायसेना ने अपने इक्‍्कीस व पूरे 
किये । उसी दिन एग्रर-मार्शल एस० मुकर्जो ने सर्वेप्रथण भारतीय वायु-सेना- 
पति के रूप में भारतीय वायुसेना की कमान संभाली । राष्ट्रपति डा० राजन्द्र 
प्रसाद ने राष्ट्र के प्रति इसकी सेवाश्रों की सान्‍्यता में “प्रेसिडेम्ट का कलर” 
देकर वायुसेना का सम्मान किया। भारतीय वायुसेना के सभी कार्यकारी पदों 
पर अ्रब भारतीय श्रधिकारी ही ह॑ । 


विचाराधीन वर्ष में भारतीय वायुसेना ने श्रासाम के दुर्गेभ उत्तर-एवों 
सोमान्त प्रदेश तथा शेष भारत के बीच यात्रायात व्यवस्था कायम रखी । 


विभाजन के तुरन्त बाद आ्रारम्भ हुए योजना कारें प्रगति पर हैँ । आधु- 
निक ढंग के स्थायी केन्द्रों, कारखानों तथा निवास-क्षेत्रों का निर्माण किया जा 
रहा है । नये प्रकार के उपकरण आदि प्राप्त किये गये । विमान-चालकों को 
सनिक उड्डयन के ग्राधुनिक तरीकों के झ्रनुकुल उपयोगी बनाने का प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है । 


२८ मा, १६५४ को इतिहास में पहली बार, भारतीय वायु सेना ने 
जनता के लिये सेनिक कार्यवाही के जीवित प्रदर्शन किये । 


सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय 


ग्राकाशवाणी 
१६५३-५४ में प्रसाटण के विकास के लिए जो का्य किय गये उनमें से 
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उल्लेखनीय ये हे--नये टरांसमीटरों का लगाया जाना, श्रच्छे संगीत-कार्य क्रम, 
प्रसारणण सम्बन्धी नीतियों को रचना मे स्वर-परीक्षरण सलाहकार समिति का 
ग्रधिक सहयोग, देहात में रेडियो कार्यक्रम सुने जाने की जांच-पड़ताल, समाचार- 
सेवाओं में महत्वपुरण वद्धि तथा एक प्रतिलेखन एकक का उद्घाटन । 


नागपुर तथा गोहाटो में १० किलोवबाट के मीडियम-देव ट्रांसमीटर यंत्र 
लगाये जाने से इन केन्द्रों की, सम्प्रेषण-क्षमता में वद्धि हुई। बम्बई सें ५० 
किलोवाट का मीडियम वेब ट्रांसमीटर लगाने का कार्य करोब-करीब पूरा होने 
वाला है। ऐसे ही ट्रांसमीटरों के लिए अहमदाबाद और जालंधर में इमारतें 
तेयार की जा रही है । २ श्रवटबर १६५३ को पूुना में एक नया केन्द्र स्थापित 
“किया गया । शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने को दृष्टि से हिन्दुस्तानी और 
कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकारों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 
बलाया मया । हल्के-फुल्के संगीत के लिए, झ्राठ केन्द्रों में इकाइयां स्थापित 
की गयों । 


अंग्रेजी में वार्ता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया औऔर इसमें 
विभिन्न जीवन-क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने वार्ताएं प्रसारित कों । ऐसा ही एक 
कार्यक्रम हिन्दी से भी चाल करने का विचार है। केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार 
समिति, संगीत-सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के कई 
'सुझायों को कार्यान्वित किया जा रहा हे। संगीत स्वरपरीक्षरण समितियों ने 
विभिन्‍न केन्द्रों का दौरा किया श्रोर २,६०० कलाकारों का संगीत सुना । अंग्रेजी 
'झौर हिन्दी के समाचार पढ़ने वालों तथा एनाउन्सरों के परीक्षरण के लिए भी 
“कई केन्द्रों में ऐसी ही समितियां बनाई गयीं । 


श्राकाशवारी श्रोता-अ्रनुसन्धान एककों ने देहाती कार्यक्रम के सुने जाने के 
सम्बन्ध में जाँच पड़ताल की । 


समाचार-सेवा विभाग द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की 
'सेंख्या ७३ तक पहुँच चुकी है। ये समाचार २१ भारतोय श्रौर पिदेशी भाषाश्रों 
में प्रसारित किये जाते हैं । अ्रफ्रीका के श्रोताग्रों के ज्िए स्वाहिली भाषा में १० 
मिनट का एक बुलेटिन मई १६५३ भें शुरू किया गया। 
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अग्रनसन्धान विभाग ने ग्रवतररप-केन्द्रों मे विविध प्रकार के अ्रवतररतणों में! 
प्रयक्‍त किये जाने के लिये एक नये भ्रकार के इलेक्ट्रोनिक-डाइवसिटो-स्विच का 
डिज्ञाइन श्रन्तिम रूप से तेयार कर लिया है । 


अ्रप्रेल १६९५३ में नई दिल्‍ली के ब्राडकास्टिंग हाउस के निकट एक 
प्रोसेसिग प्लान्ट लगाया गया। एक प्रतिलेखन-सेवा के संगठन का प्रस्ताव 
विचाराधीन है जो गआ्राकाशवारणी के विभिन्‍न केंद्रों तथा दिशैशी केन्द्रों में 
वितरित किये जाने के लिए चुने हुए कायक्रमों ८: स्दा्डों ७ तेयार करने का 
कार्य करेगा 

एक व्यापारिक संस्था ने महात्मा गांती ८ हार्यता हण्चनों के रि 
की प्रक्रिया का काम अपने ऊपर लिया है । 


कार्डो 


्छि कि 


प्रेस इन्फाय गन ब्यरों 
प्रेस इन्फासेशन बारो रगावबारों, चित्रों कौर लेट हारा भारत एथा 
संसार के समाचार पत्रों को सरकार की गतिविधि रूम्बन्धी ग्रधिमत जानकारों 
देता है। यह सरकार को जनता के दृष्टिकोण से भी अवगत कराता रहता है। 
इस प्रकार ब्यूरो सरकार और समाचार पत्रों के बीच सम्तन्ध कायर करता है। 


प्रंग्रेजी, हिन्दी, उर्दे, गजराती, तमिल, बंगएा और मराठी-इन सात 
भाषाओं की समाचार-सेवाय २,३०० से भी अधिक भारतीय पत्रों और पत्रिकागश्रों 
से सम्बन्धित हु । ये ७५ भारतीय समायार-पत्नों ३६ जिदेशी समाचार-पत्नों, ६ 
भारतीय तथा २४ डदिददेशी राभाचार समितियों, लेख-अभिषदों तथा ब्राइफास्टिग 
रे 735. क प्रबाधत १२९० भारतीय श्रोर विदेशी सम्पददाताओं को आवइट 
कदाओओं को ८ थो करती है । तेलग तथा कम्नइ में राच्णा सेयाओं के आरम्भ 
किये जाने के प्रस्ताव हर वर्ष स्वीकार किये गये । 


ब्यूरो के फोटो-विभाग की झोर से समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को 
समाचार-चित्र दिये जाते १: । ये फोटो नियमित रूप से ३० अंग्रेजी तथा ५८ 
भारतीय भाषाश्रों के सम्गचार-पत्रों और पत्रिकाओं को तथा ४७ साप्ताहिक 
पन्नों ओर पत्रिकाशों को दिये जाते ह। १६५३ में विदेशों में वितररण के लिए 
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ब्यरों ने विदेश सन्त्रालय को भी ६५,४३५ फोटो दिए । 


ब्यूरो की शाखाएं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा जालंधर में हे । जालंधर 
को शाखा १६५३ में खुली थो । उसी वर्ष ब्यूरो ने ८५,३७० प्रेस समाचा 
तथा २३४ सरकारो प्रशासन, प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट और सचित्र निबन्ध 
वितरित किये । 


१६५३-५४ में ईरान, आस्ट व्थया तथा सिस्र से एक-एक पतन्र-प्र तिनिधि- 
मंडल भारत आाया। ब्यूरो थे देश के विशभिन्‍्त भागों में चाल बड़ी-बड़ी विक्ास- 
योजनाओं फे सः्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में इस प्रतिनित्रि मंडलों को 
सठायता पहुंचाई । इन प्रतिनिधि यंडलों के ६- लावा, विटेशर : ८>्पंचाद दाताओं, 
संपादकों तथा प्रसारकों से भारत के दोरा किदा ३.० - ६; ने उन्हें आवश्यक 
सुद्दिवाए यह। 


भारत मे कई अ्रन्तरष्ट्रीय सम्भेलन हुए और ब्यूरो ने उनके लिए प्रेस 
सम्बन्धो-सुविधाश्रं तदा फोट की व्यवस्था की। केच्रीथ समाज कल्यारा बोड्ड 
की गतिविधि ज॑से विशेष कः<त्रमों के प्रचार का कार्य भी ब्यूरों ने किया । ये 
कार्यक्रम पंचवर्षोर्च <।जना के रूम्बन्ध से योजना कमोशन के तत्वावधान में 
झारमस्भ किये गये । 

ब्यूरो का हत्त रू >वेभाग सशस्त्र सेनाओं तथा प्रतिरक्षः सम्ब्रालय के 
कार्यो के 5.5 «८ में जातकारो देने तथा सशस्त्र तवाओं के जिए शूजना सेवाओं 
का संगठन करन का काम्म करता । 

९०० प्रेस समाचारों के अलावा प्रतिरक्षा-विभाग ने १५० से अधिक 
सचित्र लेख प्रकाशित किए । सेना दवस, सोसेना दिवस, वायुसेना दिवस समा 


नेशनल केडेंट कोर दिवस राम्बन्धी विशेष प्रबन्ध किये घये थे । 


सुूचना-चित्रों के निर्मारण में प्रतिरक्षा विभाग ने फिल्म्स डिवीज्ञन की 
सहायता की । 
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प्रतिरक्षा विभाग सचित्र साप्ताहिक 'सेनिक समाचार' के प्रकादन में 
तथा आरञकाशवारणी के दिल्‍ली कंन्द्र से हिन्दुस्तानी में प्रसारित किये जाने वाले 
देनिक सेना सम्बन्धी कार्यक्रम की भी व्यवस्था करने में सहायता देता है। 
'सेनिक समाचार' नो भाषाओं मे प्रकाशित होता है । 


जब कि देशी और विदेशी समाचार-पत्रों ने कोरिया स्थित भारतोय 
संरक्षक दल के कार्यो में ग्रपतो दिलचस्पी दिखाई, तटस्थ राष्ट्र वापसी कमीशन 
से सम्बद्ध मुख्य जन सम्पर्क अ्रधिकारी से मिलने वाली रिपोर्ट प्रतिरक्षा विभाग 
द्वारा प्रकाशित की गई थों । 


प्रकाशन विभाग 

प्रकाशन विभाग देश में श्रोर विदेश में प्रचार कार्य के लिए पम्फलेटों 
और पत्रिकाशरों के प्रकाशन, वितरण तथा उनको बिक्रो के लिए उत्तरदायी हे । 
विदेशों में प्रचार-कार्य का उहृश्य है श्रन्य देशों में भारत को स्थिति श्रस्तुत 
करना जिससे उन देशों में भारत की प्रगतियों की प्रशंसा हो सके श्रौर उसकी 
समस्याओ्रों को ठीक से समझा जा सके । देश में प्रचार-कार्य करने का उहूश्य 
है देश तथा सरकार की कार्यवाहियों के विषय में अधिकृत जानकारी देना। 
यह विभाग प्रचार सम्बन्धी साहित्य के निर्मारण के सम्बन्ध सें विभिन्‍न मन्त्रालयों 
को सलाह देता है। विगत वर्ष में पंचवर्षोय योजना के प्रचार-कार्यक्रम के 
काररण इस विभाग का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया हे । योजना के विभिन्‍न 
पहलुश्रों से सम्बन्धित पंम्फलेट अंग्रेजी श्रौर हिन्दी के साथ-साथ श्रन्य प्रदेशिक 
भाषाओं में भी निकालने का निर्णय किया गया है। प्रति वर्ष औसतन २४-२४ 
पृष्ठ के ३१८ पेम्फलेट निकाले जायेंगे। १४ भाषाश्रों में १० पेम्फलेट, नौ 
भाषाओं में १८ पेम्फलेट और दो भाषाओ्रों में ८ पेम्फलेट निकाले जायेंगे। 
मार्च १६५३ से अप्रेल १६५४ तक पंचवर्षोष योजना और सामृहिक योजना 
कार्यक्रम सम्बन्धी ४४ पेम्फलेट निकाले गये। इनके झ्रलावा विभिन्‍न विषयों पर 
अ्रंग्रेजी तथा हिन्दी में ३८ पेम्फलेट प्रकाशित किये गये। अश्रप्रेल १६५४ में 
प्रंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओ्रों के ६१ पम्फलेट प्रेस में थे । 


इस वर्ष अंग्रेजी तथा हिन्दी में कमश: “'ए० श्राई० श्रार सेलेकशन्स” तथा 
“रेडियो-संग्रहः ( जिसका नाम श्रब “प्रसारिका' रख दिया गया है ) पत्रिकाश्रों 
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का प्रकाशन आरम्भ किया गया। यह विभाण केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के 
मासिक मुखपत्र “समाज-कल्याण' (सोशल वेलफेयर ) के प्रकाशन श्रौर वितरण 
का भी काम करता है । इस वर्ष के महत्वपुर्ण प्रकाशनों में 'इण्डिया-ए रेफरेन्स 
एनुश्नल, १६५३२ का प्रकाशन भी हुआ । यह पुस्तक प्रतिवर्ष प्रकाशित की 
जायगी और इसके लिये सामग्री का संकलन सुचना मन्त्रालय का “रिसर्च एण्ड 
रेफरेन्स डिवीज़न”! करता है। “इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुञ्लल, १६५४ का भो 
प्रकाशन हो चुका है। “जवाहर लाल नेहरू के भाषरण' में १६९४६ से १६५३ 
तक के प्रधानमन्त्री के भाषणों का संग्रह है। “महात्मा गांधी-एन एल्बम” इस 
वर्ष का एक श्रन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन हे जिसमें गांधी जी के जीवन सम्बन्धी 
चित्रों का संग्रह हे । 


यह विभाग निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित करता रहा--विदेशों में 
प्रचार के लिए अ्ंंग्रेजो की द्विमासिक पत्रिका “मार्च आफ इण्डिया,काश्मीर श्रौर 
उसके निवासी तथा संस्कृति पर अंग्रेजी की मासिक पत्रिका 'काइमीर', हिन्दी 
तथा उ्द को मासिक पत्रिका आराजकल' जिसका उदृ इय देश के विभिन्‍न सांस्‍्कृ- 
तिक प्रदेशों के बीच सज्भावना पदा करना है, बच्चों के लिए हिन्दी की मासिक 
पत्रिका 'बाल भारती' तथा सामूहिक योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र 
ककुरुक्षत्र । 


बिक्री, प्रचार तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के 
सम्बन्ध में प्रयास किये गये । देश के विभिन्‍न भागों में एक हजार से श्रधिक 
एजेंन्टों का जाल बिछा हुआ है । रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी, कोलम्बो योजना 
प्रदर्शनी, कल्यारणी के कांग्रेस अ्रधिवेशन की प्रदशनी, कुम्भ मेले तथा कम लागत 
के गह-निर्मारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा अ्रन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रदर्शनियों 
में इन प्रकाशनों की बिक्री तथा प्रदर्शन के ग्रायोजन किये गये । प्रकाशनों को 
लोकप्रिय बनाने में विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों से भी सहयोग लिया 
जा रहा है । विचाराधोन वर्ष में ४१ बाहरो देशों को पत्रिकाएं तथा पम्फलेट 
भेजे गये । 


फिल्म्स डिवीजन * 
इस डिवीज़्ञन ने १६५३-५४ में ४३ सुचना-चित्र प्रसारित किये तथा 
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प्रति सप्ताह एक की गति से न्यज़्रीलें तेयार कीं । विदेशों की गर-व्यापारिक 
प्रदर्शनियों के लिए प्रत्येक महीने में एक-एक विश्येष संग्रह तेयार किया गया। 
वर्ष भर में फिल्म्स डिवोज़न द्वारा तंयार की गई डाक्यूमेन्टरी फिल्‍म २२ 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म-महोत्सवों श्रादि में प्रदशित की गईं। फिल्म्स डिवीज्ञन से 
डाक्यूमेन्टरी फिल्में विदेश स्थित ४७ भारतोय राजदूतावासों को भेजी जाती हें। 


फिल्मों की जांच का केन्द्रीय बोर्ड 
इस बोर्ड ने २,३६१ फिल्‍मों को जांच की जिनमें से बोड्ड के निर्णय के 
विरुद्ध श्राई श्रपीलों के सम्बन्ध में १९ फिल्में केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द को 
गईं । 


रिसचे एण्ड रेफरेन्स डिवीज़न 
यह डिवीज़ञन मन्त्रालय के श्रन्य विभागों को विभिन्‍न विषयों पर शोध 
सम्बन्धी सामग्री देता है। यह ,डिवीज़्ञन समाचारों का एक विस्तृत सूचनांक 
तेयार कर रहा है। १६५३ और १६५४ के “इण्डिया-ए रेफरेन्स एनश्नल' का 
संकलन कार्य भी इसी डिवीज़न ने किया । जनवरी १६५४ से यह डिवीज्ञन 
भारतोय तथा विदेशी मामलों का पाक्षिक सर्वेक्षण तेयार कर रहा है । 


विज्ञापन विभाग 
यह विभाग रेलवे मन्त्रालय को छोड़ भारत सरकार के श्रन्य सभी मन्‍्त्रा- 
लयों की श्रोर से विज्ञापन निकलवाने का काम करता है। १६५३-५४ में इस 
विभाग ने पंचवर्षोय योजना, साम्‌हिक योजनाओ्रों, पयंटन, छोटी बचत योजनाओं 


तथा कम-लागत पर गह निर्माण सम्बन्धो विज्ञापन निकलवाये । 


पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी 
संयुक्त प्रचार कार्यक्रम 


सितम्बर १६५३ के शझ्नन्त में संसद ने पंचवर्षोयष योजना और सामूहिक 
योजनाश्रों सम्बन्धी प्रचार-कार्य के लिए तथा साथ हो साथ बुनियादी श्रोर 
समाज शिक्षा के लिए ३८ लाख रुपये के एक पुरक श्रन॒दान पर श्रपनो स्वीकृति 
दी। देहातो क्षेत्रों में श्रव्य-दश्य प्रचार कार्य के लिए प्रदर्शनो विभाग श्रौर 
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'प्रचार-एककों का निर्मारण किया गया और उनको सभी प्रकार को सुविधायें भी 
दी गईं । इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत हिन्दी तथा श्रन्य प्रादेशिक भाषाश्रों को 
फिल्में, लोकप्रिय पेम्फलट, फोल्डर तथा पोस्टर भी आते हें । 
अरे 

अ्रक्तू्बर १६५३ में जब नई दिल्‍लो में कोलम्बो योजना सलाहकार 
समित्रि की बंठक हुई, तब योजना के प्रचार के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन 
किया गया । इसके श्रलावा जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, त्रिवेन्द्रम, शाहजहांपुर 
'तथा पटियाला में भी योजना सम्बन्धों सामग्री का प्रदर्शन किया गया । 


इलाहाबाद सें कुम्भ मेले के श्रक्सर पर सात फिल्म केन्द्रों में डाक्युमेन्टरी 
फिल्में दिखाई गई तथा आकाइवारणी के इलाहाबाद केन्द्र से प्रसारित किये गये 
विशेष कार्यक्रमों के सुनने की सुविधाश्रों की ब्यवस्था की गई । 


फिल्म्स डिवीजन के लिए सात अतिरिक्त एककों की स्वीकृति दी जा चुकी 


है जो प्रति वर्ष ३२ फिल्में तंयार करेंगे ये फिल्में अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादे- 
शशिक भाषाओं में तेयार की जायेगी । 


हक 


राज्य 
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खाद्य ओर कृषि 


आासाम 
कृषि बिभाग ने फसल, खाद, भूमि तथा पौधों विषयक श्रनेक प्रयोग 
किये जिनके परिरणाम प्रदर्शनों और भाषरणों द्वारा जनता के सप्मने रखे गये। 
विभाग ने दिमोरिया और हजारी में विकास-केन्द्र भी स्थापित किये । २४० 
नवयुवकों की एक भूमिसेनों सड़कों तथा नहरों के निर्मारा के लिए बनायी गई । 


धान उगाने को जापानी प्रणाली को प्रदशनों द्वारा प्रोत्साहित किया 
गया । विभागीय कमचारियों की टेकनीकल सहायता की व्यवस्था के साथ-साथ 
अच्छे बीज, अच्छे पौधे, खाद तथा औजार भी दिये गये । पंचवर्षोय योजना के 
ग्रन्तगंत ३४५ लाख रुपये के व्यय से २,२५,००० टन अतिरिक्त श्रमाज के 
उत्पादन का जो लक्ष्य बनाया गया था उसके स्थान पर दो वर्षों की श्रवधि में 
७७.६२ लाख रुपयों के व्यय से १,३९,७६० टन श्रतिरिक्त श्रन्न पेदा किया 
“गया । 


बिहार 
सन्‌ १६५३ की श्रन्न स्थिति निश्चित रूप से सुधार की सूचना दे रहो 
'थी किन्तु दुर्भाग्य से उत्तरी एवं दक्षिण बिहार के कुछ भागों की बाढ़ों ने फसलों 
को हानि पहुँचायी । जहां धान के बीज बाढ़ द्वारा बहु नहीं गये वहां बताया 
जाता है कि पिछले दशक में कभी भी इतनी श्रच्छी फसल नहों हुई । फलस्वरूप 
राज्य भर में धान को कोमतें कम रहीं । 
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कृषि अनुसन्धान का कार्य ग्रधिक तीम्न कर दिया गया श्रौर धान तथा 
गेहूँ को वे जातियां खोजी गयीं जो बाढ़ को सहन कर सकती हों श्रौर साथ ही 
जल्दी पक जातो हों। जापानी प्रश्णालोी द्वारा धान को खेतो का भी प्रदशनों द्वारा 
प्रचार किया गया ओर देखा गया कि इससे एक एकड़ भूमि में ५० सन तक. 
धान उपजता हे । 


टेकनीकल शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों की उत्तरोत्तर श्रावश्यकता 
देखकर बिहार कृषि महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थियों को भर्तों किया गया 
ग्राम सेवकों और सामहिक विकास योजना खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खंडों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ चार नये कृषि स्कूल खोले गये । 


ग्रधिक एवं सुचारु रूप से सिंचाई की सुविधाएं दी गयों । सिंचाई को 
२६ मध्यम योजनाएं और २३७ छोटी योजनाएं कृषि विभाग द्वारा पूरी को 
गयीं तथा ५०० नये क्‌ए खोदे गये । राजस्व विभाग ने भी १६ लाख रुपये 
की लागत से १,००० होटी योजनाएं पूरी कों । 


सन्‌ १६५३ में सिंचाई को दस बड़ी योजनाएं तथा २६ नाली और तटीय 
बांध योजनाएं पूरी की गयीं । पहले के द्वारा १.११ लाख एकड़ के लिए सिचाई 
को सुविधा दो गयो तथा दूसरे के द्वारा १५.८१ लाख एकड़ को लाभ मिला । 
रासेशवर सामूहिक योजना खंड के ग्रन्तर्गत मयूराक्षी लेफ्ट बेक केनाल स्कीम पर 
८१.१ लाख रुपये व्यय होने का श्रनमान लगाया है जिसमें से ४३ लाख रुपया 
पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। ३५० बिजली के कए लगाने का कार्य प्रगति पर है। 


त्रिवेणी नहर के विस्तार के लिए १.१२ करोड़ रुपये का तखमोना 
तेयार किया गया है। यह कार्य गंडक योजना के अंतर्गत होगा तथा शीक्र 
प्रारम्भ होगा । कोसी बांध पर ३७.५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जिसमे 
से २ करोड़ रुपये सन्‌ १६५४-५५ में खर्च होंगे। 


बम्बई 
कृषि विभाग द्वारा उत्तर बीजों के विविध प्रकार तंयार किये गये हैं ४ 
पंदावार की वृद्धि के लिए ६३,००० बंगाली मन उत्तम बीज तथा ८,००० टन 
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पमसेश्र खाद सन १६५४ की फरवरी तक किसानों में वितरित की गयो। गांवों 
ओर कस्बों में कम्पोस्ट खाद बनाने के तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 


सिचाई की श्रौर अ्रधिक सुविधा दी जा सके इसके लिए €,००० नये 
कएँ बनवाये गये तथा १३,००० पुराने क॒ुश्नों की मरम्मत की गयी । नये कझ्रों 
के निर्मारा के लिए ८,६२,००० रुपया कर्ज के रूप में दिया जा चंका है। 
कशओ्नों में पानी बढ़ाने के लिए छेद करने वाली मशानों द्वारा उन्हें गहरा किया 
जा रहा है । 


लगभग ३,५०० एकड़ भूमि को चकबंदी की जा चुकी है तथा 
२,५८,००० एकड़ क्षेत्र में खाइयाँ श्रौर लघु बांध बनाये गये ह । 


पशु विभाग द्वारा कई गांवों में पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं, साथ ही 
बम्दई पशु-चिकित्सा कालेज का विस्तार किया गया है जिससे अभ्रधिक लोगों को 
शिक्षा दी जा सके । साथ ही सीरा श्रोर वब्सीम के लिए एक केन्द्र खोलने को 
योजना है और एक पश-प्रजनन केन्द्र भो स्थापित किया जाना है । 


झ्रनाज का कन्टरोल धीरे-धीरे कम किया जा रहा है । चावल की प्राप्ति 
के कारण पोहे स्‍्रोर कुरमरे बनाने वालों पर से नियंत्ररण हटा दिया गया हैं । 


मध्य प्रदेश 
भारत में धान की खेती की जापानी प्ररणाली मार्च सन १६५३ से 
थ्रारभ्भ की गयी है झोर पंदावार में प्रति एकड़ ५८ मन की वद्धि हुई है । यह 
संख्या सामान्य उपज से ढाई ग॒ना हे । 


५,४०० ग्रामों की ३१ लास एकड़ भूमि के ५६ खंडों में “अ्रधिक श्रन्न 
उपजाश्रो श्रान्दोलन' का प्रदश्शन ग्रायोजित किया गया । 


इस वर्ष २२२ नये कएं बने झऔर १३६ की मरम्मत को गयी श्रच्छे 
बीज झौर खाद तथा २५१ रहट वितरित किये गये । 


१२०५ 


सातवां वर्ष 


प्रदर्शन कर्त्ताश्नों से विभिन्‍न कार्य करवाने के लिए ४७ ओवरसियरों 
तथा ५० कामदारों को पशज्ञास्त्र की आाठ माह की शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य 
की चार माह को शिक्षा दी गयो । श्रचलपुर श्रौर बंतूल के फारमों में कृषि 
सम्बन्धी शिक्षा का आयोजन ३२ स्टाक सुपरवाइजरों तथा ३७ स्टाकमनों के 
लिए किया गया है। राज्य के ट् कटर यूनिट ने श्रभी तक ४२,७८३ एकड 
को जुताई को हे । 


खरीफ की फसल (आञर्थात्‌ नवस्थर ५३ से १३ शप्रेल ५४ तक) से 
१,५६,७०० टन चावल की उयाहो की गयी जय कि गत वर्ष २,३२,७४२ 


टन की उगाही हुई थी । 


दिखाई को ६ ही योजनाओं में से पल का फा्य गॉग्लपाडुग, गोंदिल, 

गैखेंडाए, सरपता छोर सरोधा मे प्रारम्भ क्थि। जा चुका है । शित्ताई की 

सत्रह मध््यमिक योजनाशों स्छी प्रगति हई हे तथा ४७ ग्राम बांधों के 
कार्य पूरे हो क्षके हू । 


पशुधन के बढ़ाने के लिये १० नये केन्द्र-णशम खोले गये तथा एफ 
कृत्रिम गर्भावान केन्द्र क! स्थापना हुई। छूत की दोमारी से पशुझों पे 
बचान के लिये सुई लगाने का कार्य बड़े पमाने पर किया गया। गाँवों में २० 
नये पशु-चद्िकत्सालय खोले गये । 

मछली-उत्पादस को बछ़ाने के लिए ४० गालारों में रचत्थ तथा ताज! 
मछलियां एबत्र दे गयों ! एक शगापालन गटर नागएर से स्वाएित किया गया 
तथा गांवों रू २७ छाटे 4च्प्र खोले गण । अवबलणएः में रुई सम्बन्धी शोध-कार्स 
के लिये एक केन्द्र की स्थापना की एई। 


राज्य भर से उपज की वद्धि के फलस्वरूप श्रन्न-स्थिति में महत्वपूर्ण 
सुधार हुआ । श्रांप्र राज्य के निर्माण से यह श्रावदयक हो गया कि चावल तथा 
घान के क्षेत्रों का पुनर्गठन हो । 


किसानों को उच्चतम बीज,तथा विकसित श्रौजार वितरित किये गये । फसल 


१२६ 


के भाग 


को पशुझों ओर कोड़ों से बचाने के लिये पीड़ित क्षेत्रों क॑ किसानों को कुल 
लागत के ५० प्रतिशत मलय में तथा अन्य किसानों को ७५ प्रतिशत मूल्य में 
दवाइयां श्रादि दी गई । कृषि विभाग के धान सम्बन्धी नये श्रनुसन्धानों के 
श्रनुसार धान को खेती वाली भूमि का ६० प्रतिशत भाग श्रभी तक बोया जा 
चका है। इसमें भी १० से २० प्रतिशत तक की वद्धि हुई है । 


अधिक झ्नन्‍न उपजाओ योऊझला में इस वर्ष ४२४ सिलाई की छोटी 
योजनाएं ४०.४ लाख रुपये की लागत से पुरी होंगी । श्रगो तदा ७७ पूरी हो 
चुकी है और शेष ३४७ विर्माण की दिवस अवबस्थाओं से छ | मलमएका. 


कक. ०८] छ् के आर 


बाँध तथा लोअर भदापी बाँध से सिचाई के उठ दागी इस देय दिया गया । 


गत वर्ष की अपेक्षा संपर्ण ७ ८ 5 भे में तथा ब."ल की पासल # १०.३ 
प्रतिशत तथा ३७.७ प्रतिशत फी एक्षि १४ टै। धानोत्यादन को जापानी प्ररशाल 
का १२,८९३ एकड़ से प्रयोग किय। गया ओर उत्साहजनक फल प्राप्त हुए ह। 


उदड्ासा 

हीराकुड बच्ध का कार्य योजुनानुसार चल रहा हैं। हीराकुड द्वीप 

तथा कलारीकुड दीप फो मिलाने के लिये एक स्थायों पुल शर्त हो चुका 
है । रते के दाये बायें दोनों श्रोर दे बाँव बन छके है) सन १६५३ तक होीरा- 
कुड बांध पोजना में २८ करोड़ रपये व्यप किये जा चुके: है । मयकण्ड बध्च 
का निर्मारण लगभग समाप्ति पर है। 
भमि फिर से सुधारो जा रत है। मच 

श् 


१६५४ तक १८,००० एकड़ 
भूसि साफ की जा चुकी ह॒ तथा १०,००० थे 


खेती के योग्य बन चकी हे । 


सुन्दरगढ़ जिले के रूरकेजा में पांच तल टन की शदिति का जोहे तथा 
इस्पात का एक प्लाग्ट लगाया जायगा। ट्रोराकुड बाँध के निकट जोड़ा-पूर्व से 
फरो-मगनोज़ का एक प्लाग्ट रधापित किया गया है । 


सरकार ने ४०६ छोटी सिताई योजनाग्रों के लिए १७,०२,७६५ रुपये 
मंजर किये है जिसमें श्रनेक पहाड़ी धाराञ्ओं पर #ांध बनाने की योजना है ।॥. 


१२७ 


सातवाँ वर्ष 


इनके पूरा हो जाने पर लगभग १,३८०,७४२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई संभव हो 
सकेगी तथा बंजड़ घरतो का अधिकांश भाग कृषि के योग्य बनाया जा सकेगा । 


राज्य में कृषि के लिये रुपया देने वालो ४,८५६ संस्थाएं हे जो कि 
किसानों को रुपया उधार देतो हे । ७६ दूसरी ऐसी हं जो कि किसानों को 
रुपया तो उधार नहीं देतीं परन्तु उपज की बिक्री आदि कई काये करती हें । 


राज्य में ५० सहकारी संस्थाएं हं जो सहकारी कृषि करती हे, तथा 
विशेष प्रकार की सहकारी संस्थाएं भी हे जसे-गगना उपजाने वालों को, 
झ्राल वालों की, मूंगफली वालों को, तम्बाक्‌ वालों की और जट वालों की । 
इनके सदस्यों की संख्या ७१७४ है । उपज की बिक्री श्रादि के लिए २० सह- 
कारी संस्थाएं ह । 


मछली उत्पादन के लिए तोन प्रकार की सहकारी संस्थाएं हे जेसे- 
(१) दी इनलंड कोश्रापरेटिव फिशरीज, (२) दी मेरीन कोझ्रापरेटिव फिश- 
रीज़् श्रोर (३) दी चिल्कालेक कोझ्रापरेटिव फिशरोज्ञ । 


पंजाब 
काइलकारों को बेदखल किये जाने से रोकने के लिये सरकार ने ग्रनेक 
सुविधाएं दी हे तथा कारंवाइयां भी की हे । 


व्यापारिक फसल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई हे। श्रमेरिकन रुई वाले क्षेत्र 
में सन्‌ १६४७-४८ के ४०,००० एकड़ में २००,००० एकड़ की वद्धि सन 
१६५३-५४ में हुई । जापानो प्ररणालोी के श्रपिसार धान को पंदावार में प्रति 
एकड़ महत्वपूरं प्रगति हुई । यह विचार हे कि इस वर्ष १,५०,००० एकड़ 
भूमि पर इस्र प्रणाली द्वारा खेती की जाय । 


सरकार द्वारा दिये गये कर्ज से १,४०० कएं खोदे गये । लोगों के द्वारा 


बिना किसी सहायता के और भी १,५०० कएं खोदे गए । कृषि विभाग ने 
५०० पश्यिग सेट वितरित किये तथा ४०० कुझ्नों में बोरिंग को । 


श्र्८ 


फू भा 


राज्य न फेवल श्रन्न में श्रात्मनिर्भर हुआ है बल्कि बाहर भी बहुत कुछ 
भेज सका है। जनवरी-दिसम्बर १६५३ के बीच ३७,३६६ टन गेहूँ, 5८१०३ 
टन जो, १७३७ टन चना, ८०० टन ज्वार और ६६,४७४ टन चावल दूसरे 
राज्यों को भेजा गया । भ्रन्न वितरण एवं मूल्यों पर से सब नियंत्रण उठा 
लिये गये । 


उत्तर प्रदेश 
धान उगाने की जापानी प्रण्णाली एक वर्ष पूर्व कार्य में लाई गई ओर 
३५,००० एकड़ से ८,६०० टन श्रतिरिक्‍त श्रन्न प्राप्त हुआ । 
लगभग ५६० नये बिजली के कुएं एवं ४२५ मील लम्बी नहरें बनाई 
गई ॥ फ्रांस को एक फर्स से करार के अनसार १५० ट्यब-वेल १६५३ के 
टेकनीकल सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के श्रन्तगंत बनाये गये । 


कृषि-विकास योजना के अन्त्गंत गरणातन्त्र दिवस पर ३० राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा विकास खंड शुरू किये गये । प्रत्येक खण्ड में १०० गांव हूं 
जिनकी आबादी लगभग ६६,००० है। यह सेवा उत्तर प्रदेश के ४० खंडों में 
फंली हुई है। इस सम्बन्ध सें १६,००० कार्यकर्ताओ्रों के शिक्षण के लिये एक 
पंचवर्षोय कार्य क्रम कार्यान्वित किणा जा रहा है । 


राजस्थान के बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने के लिये सोमा पर वन 
उगाये जाने के हेतु १० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । चारे और चरागाहों को 
स्थिति सुधारने के लिये राज्य में प्रयोग भी किये जा रहे हे । उत्तर प्रदेश 
चकबनन्‍्दी विधेयक को राष्ट्रपति दी ग्रदुषति ६ सा १६५४ को प्राप्त हुई । 
इसके द्वारा न केवल कृषि डत्पादन भे हो वृद्धि होगी बल्कि किसानों के भूमि 
सम्बन्धी पारस्परिक भगड़ें भी कम हो जायेगे । 


यह तय हुआ है कि भूतपूर्व ज़्मींदारों को मुआवजे के रूप में हस्तान्तर 


पोग्य बांड दिये जायें। जमींदारी उनन्‍्मलन के बाद ३१ मार्च १६५४ को कोर्ट 
ग्राफ वाडु स तोड़ दिया गया। 


बाढ़ निरोधक उपाय के रूप में लखनऊ में प्रत्यंक वर्ष जुलाई से सितम्बर 
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तक एक केन्द्रीय चेतावनी कार्यालय खोला जायेगा | यह क.यॉलय बाढ़ नियनत्रएश़ 
सम्बन्धी सभी निरोधक और सहायता कार्यों के लिये उत्तदायी होगा । 


पश्चिम बंगाल 
चावल एक जिले से दूसरे जिले में ले जाये जाने पर जो रोक लगाय॑। 
गयी थी वह हटा दी गयो । इसके फलस्वरूप चावल का वितरण उचित रूप 
से हुआ ओर मूल्यों में कमी झाई। १८ जनवरी १६५४ को गेंहू पर से नियंत्रण 
उठा लिया गया। 


३६६ टन धान के परिष्कत बीजों के वितररणण से २३७६ टन उत्पादन 
भ्रधिक हुआ । परिष्कृत बीज, संतुलित उर्वरक तथ्ग अन्य खाद के प्रयोग से आल 
की खेती में भी उन्नति हुई । पटसन की खेती ५,३४,७०० एकड़ भूमि में की 
गयी और प्रति एकड़ १४,६८,४००-गांठ पटसन पंदा हुआ । 


राज्य में लगभग १,१०,२४,३०४ पशु हू । प्रजनन पश्रादि के लिए हरियाने 
के सांड प्राप्त किये गये । देहाती क्षेत्रों में पहली बार क॒त्रिम रेतन का प्रयोग 
किया गया । फल स्वरूप सितम्बर १६५३ तक २२२० गायें फलायोी गयों । 
लगभग ६१,८३६ एकड़ भूमि में धान की खेती की जापानी प्रणाली अपनायो 
गयो और ११,७२,००० मन चावल पेदा हुआा जो कि राज्य के पूर्बे-उत्पादन 


से दुगुना है । 


शिक्षा 


आधाम 
२.८३ करोड़ रुपये में से, जो राज्य की कुल श्राय है, १६.७ प्रतिशत 
शिक्षा के लिए रखी गयी है । बजट में भी विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा 
के लिए व्यवस्था की गयी है । 


के भाग 


हिन्दी की शिक्षा १३० अन्य हाई स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों सें आरम्भ 
की गयो है । कुछ राजकीय हाई स्कलों में आदिवासियों की बोलियों के शिक्षरण 
का भी प्रबन्ध किया गया है। प्राथपिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
यह हुआ कि प्राथमिक और बुनिय:दी डिक्षा की मिला दिया गया है। 

राज्य सें 5८२ समाज शिक्षण केद्ग ह। विभिन्‍न सस्थाओं द्वारा संचालित 
ये ग्रामीण पुस्तकालय तथा केनद्र सशाजिक उत्थान तथा मनोरंजन में लगे हे । 


प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक है। 
जोरहाट का 'दी प्रिस आफ वेल्स' टेकलीकल सकल, इण्जीनिर्यारण और टेकनो- 
लोजी के कालेज में परिवर्तित कर दिया जायगा। इश कालेज में तथा गोहाटी 
के आसाम सिविल इंजीनिर्यारिग इन्स्टीटयड में नेशनल सर्टिफिकेट-कोर्स जारी 
किया जायगा। 


आसाम के इतिहास श्रौर संस्कृत म॑ शोधकार्य के हेतु शिलांग की इतिहास 
समिति को सन्‌ १६५३ में श्राथिक सहायता दी गयी । आ्रासाम साहित्य सभा को 
एक ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए आथिक सहायता दी ग्रयी है जिसमें उन 
ऐतिहासिक लेखों की सुची होगी जो समय समय पर विभिन्‍्त पत्रों में प्रकाशित 


होते रहे है । 


बिहार 
शिक्षा पर सन्‌ १६५३-५४ में ५ करोड़ रुपये व्यय हुए जब कि सन्‌ 
१६३८-३६ में ७० लाख रुपये और सन्‌ १६४८ मे॑ १.२५ करोड़ रुपये हो 
व्यय हुए थे । 


राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए एक 
योजना तेयार की है श्रोर ५१ लाख रुपये से वह सन १६५३-५४ में कार्यान्वित 
की जायगी । श्रभी तक ५,००० नये शिक्षक तथा “२५० पूरे समय के लिये 
समाज शिक्षरा निर्देशक नियुक्त किये गये हे । 


स्वायत्त शासन कानून में सुधार किया गया हे जिसके द्वारा सरकार 


१२९ 


सातयाँ वर्ष 
प्रारम्भिक जिक्षा पर श्रब श्रधिक नियन्त्रण रख सकेगी । 


वर्तमान प्रारश्भिक स्कूल ब॒नियादी स्कूलों में परिणत कर दिये जायेंगे। 
५ लाख रुपयों से हाईस्कलों में व्यवसायों और दस्तकारियों की शिक्षा दी 


जायगो । 


सरकार की इस योजना के श्रनुरूप कि प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए 
एक हाई सकल तथा प्रत्येक सब डिवीज़नल हेडक्वार्टर में लड़कियों के लिए 
एक मिडिल स्कूल हो, १४ हाई स्कूलों और ३६ मिडिल स्कूलों की स्थापना हो 
चुको हे । 


तुर्को-वंशाली क्षेत्र में कई सामहिक केन्द्र, बुनियादी स्कूल, टू निग सकल, 
पुस्तकालय आदि स्थापित किये जा चुके हूं । 


बम्बई 

सात से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य 
होने के कारण पहली श्रप्रल १६५३ को १४,१०८ प्रारम्भिक स्कूल थे, जिनमें 
विद्याथियों की संख्या १२९,५४,०७८ थी । सरकार ने ५०,००,००० रुपये सकल 
भवनों के निर्माणार्थ कज्े के रूप में स्वीकत किया। ग्रेजुएटों के लिये स्वीकत 
तीन बुनियादी प्रशिक्षरप्र केन्द्रों के पाठयक्ष्म म॑ बुनियादी शिक्षा का प्र शिक्षण 
भी सम्मिलित हे । प्रोढ़ों को निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार ने समाज- 
शिक्षण की एक योजना बनायी हे जो तीन प्रादेशिक समाज- शिक्षरण समितियों 
द्वारा कार्पान्वित की जा रही हे । हरिजनों के लिए दो सौ समाज शिक्षरण केन्द्र 
खोले गये है, जिनमें २५,००० रुपये को प्रावश्यक सामग्री भी सन्‌ १६५३-५४ 
में दी गयी £। गांवों म॑ वाचनालय खोलने की योजना को भी सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है। वतेमान वाचनालयों को दी जाने वाली श्राथिक 
सहायता १८ रुपये से ७५ रुपये कर दो गयो है। सन्‌ १६५३-५४ में ४,००० 
पुस्तकालयों को सहायता दी गयी । 


साध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम सशोधित किया गया तथा उन्हें सरकारी 
सहायता यथावत्‌ मिलती रहो। विश्वविद्यालयों की शिक्षार्थ ६६,८२,७०० 


पर 


क्र भाग 


रुपयों को व्यवस्था सन्‌ १६५३-५४ में रखो गयो । शोध कार्य के लिए सुविधाएं 
बढ़ा दो गयों। 


अ्रनुसुचित जातियों तथा जन जातियों के लिए वे सब सुविधाएँ उपलब्ध 
की गयीं जो कि पिछड़े वर्गों को दी जाती हें । 


टेकनीकल शिक्षा के लिए गर-सरकारी संस्थाओं को उनके वाषिक व्यय 
का ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में दिया गया। गत्रन॑मेट एप्रेन्टिस स्कीम 
के अंतगंत ५५ छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग के लिए उना गया। 
टेकनीकल संस्था्रों के छात्रों को ८;'त्रवत्ति तथा दूसरी सुविधाएँ भो दी गयों । 


मध्य प्रदेश 

सन्‌ १६५३ में प्रारम्भिक शिक्षा पर २०६ लाख रुपये व्यय किये गये । 
स्कूलों की संख्या १०,६५३ तक पहुँची जिनमें ७३५०८७ विद्यार्थो थे। 
१,२०९ गावों में तथा ४६ म्युनिसिपल क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा श्रनिवायं है । 
राज्य में ७७ नार्मल सकल हे जहां प्रतिवर्ष १३६० शिक्षक ट्ूनिंग पाते हें । 
७७ इंडियन मिडिल स्कलों को सीनियर बेसिक स्कूलों में परिरतत किया गया, 
साथ हो य# भी प्रयास किया जा रहा है कि नामंल स्कूलों में घनियादो शिक्षा 
की टू निग दो जा सके । इंडियन इंग्लिश मिडिल सस्‍्कलों तथा हाई सस्‍्कलों को 
संख्या ५७५ हो गयी जिसमें २८६ हाई सकल हैं तथा १,४७,६८४ छात्र शिक्षा 
जाते हें। सन्‌ १६५४ में हाई स्कूल सटिफिक्षेट परीक्षा के लिए २०,१८३ छात्र 
बेठे । लगभग ३८४ ट्रंण्ड शिक्षक प्रतिवर्ष टू निग स्कलों से पास होते हैं । 


प्रधान मन्त्री के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में मध्यप्रश-वासियों ने ८५ 
स्कूलों के निर्मार/ का वचन प्रधान मंत्री को दिया । ग्रामीणों ने स्कूल की 
इमारतों के लिए ३६३ एकड़ भम्ति प्रदान छी । ३१ सायं सन १६५४ को 
राज्य में ११,३५३ प्रारम्भिक स्कूल थे। 


मद्रास 
इस वर्ज प्रारस्भिक स्‍्कलों में १७,३७,८४० छात्र तथा €,६०,६१५ 
छात्राएं थीं। राज्य में कुल ६८६ बुनियादी स्कूल हें जिनमें ५७,२१० छात्र 


१३: 


सातवाँ वर्ष 


झ्रोर ३५,१३६ छात्राएं हें। छात्रों के लिये राज्य सें ८०४ साध्यमिक स्कूल 
तथा छात्राओं के लिए २०४ स्कूल हें। सिर्फ इण्डियन सेकेन्डरो स्कूल ही छात्रों 
के लिए ७७६ हैँ और छात्राश्रों के लिये १७७ हैं जिनमें ३,८४,०३१ छात्र तथा 
१,०६,०६३ छात्राएं ह। राज्य की साक्षरता १९.३ प्रतिशत है। श्राशा हे कि 
दिक्षा पर श्रवशिष्ट मद्रास राज्य ८५४ लाख रुपयों से भी ग्रधिक व्यय करेगा । 


उड़ीसा | 
इस वर्ष के भोतर ५०० लोश्रर प्राइमरी स्कूल तथा ६० बेसिक जूनियर 
स्कूलों की स्थापना की गयी । ३२ लोश्रर प्राइमरी सकल श्रपर प्राइमरी स्कूलों 
में परिणत किये गये । एक शिक्षक वाले प्राइमरी स्‍्कलों में लगभग ३०० 
ग्रोर अभ्रधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी । इस वर्ष के श्रन्त तक १२०० 


नये लोश्रर प्राइमरी स्कूल शिक्षितों को काम दिलाने वाली योजना के श्रन्त- 
गल खोले गये । 


भ्रनिवाय शिक्षा की योजना राज्य में श्रन्य पांच स्थानों पर प्रारम्भ को 
गयो, जंसे श्रथगड़ (नगर) बारीपाड़ा (नगर), अ्रंगल (नगर) सुन्दर गढ़ 
(नगर) और शभ्रथमल्लिक थाना । पचास नये सकल खोले गये श्रोर २६९ नये 
शिक्षकों की नियुवित की गयी। सात नये एलीमेन्ट्री ट निग सकल तथा दो 
चलते-फिरते प्रशिक्षण दल बनाये गये । 


पहलो माच १६५३ से प्रारम्भिक रकल के शिक्षकों के वेतन में ४ रुपये 
की वद्धि की गयो । सरकार ने यह भी निश३ंचय किया कि प्रारम्भिक स्कूलों के 
सभी अध्यापकों को कान्‍्ट्रीव्यटरी प्रोविडन्ट फन्ड का लाभ दिया जाय । 


जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रइन है, स्कूलों की संख्या २०० से २०६ 
हुई । मिडिल इंगलिश स्कूलों की संख्या ५५८ से ५७० हुई। साधाररा सर- 
कारी सहायता के अ्रलावा ४.२४ लाख रुपयों की सहायता सकल की इमारतों 
तथा साज-सज्जा के लिए दी गयी । 


वे ज्ञानिक अनुसन्धान बोर्ड को २६,५६० रुपयों की सहायता दी गयी 
जिसके द्वारा राज्य के विभिन्‍न लोगों हारा शोध-कार्य चलता रहे । उच्चशिक्षा 


१३४ 


क्र भाग 


के लिये छात्रवत्तियों की संख्या ११ से २२ कर दी गयी । ३१३६ प्रौढ़ों को 
साक्षर बनाया गया जो १५० समाज शिक्षण केन्द्रों के प्रयत्नों का फल है । 


पंजाब 
छात्र श्ौर छात्राश्रों के लिये सन्‌ १९५२ को ४१६१ प्राइमरी स्कूलों को 
संख्या १६५३ में ५४१६ हो गयो । सन्‌ १६५३ में छात्रों के ३०० प्राइमरी 
स्कलों में चार कक्षाओं के अलावा एक कक्षा और बढ़ायी गयो । 


सरकार ने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लाहुल और स्पीती में चार 
प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये सहायता दी । 


शिक्षितों में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक शिक्षक वाले १६०० 
आ्रइम री स्कूल इस आर्थिक वर्ष में खोले जायेंगे । 


बुनियादी रकलों में नये कला-कौशल जसे कृषि, बागबानी, कताई और 


बुनाई का कार्य प्रारम्भ किये गये हे । बढ़ती हुई ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए 
राज्य भर में सात आपत-कालोीन ट्र निद्ध केन्द्र स्थापित किये गये हें । 


चंडीगढ़ में एक डिग्री कालेज खोला गया है। फीस आदि में हरिजनों, 
पिछड़े वर्ग के विद्याथियों तथा ज़रायम पेशा जातियों के छात्रों के लिए रिया- 
यत दी गयी है । 


उत्तर प्रदेश 
सरकार ने यह नि३चय किया है कि देहातों के प्राइमरो तथा जूनियर 
हाईस्कलों को समाज विस्तार सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय । इन 
स्‍्कलों में कृषि अनिवाय विषय होगा । प्रत्येक स्कूल के साथ एक कृषि-फार्मे 
रहेगा । इस प्रकार ये स्कूल सब लोगों को सामहिक कार्य की प्रेरणा देकर 
गांव की भलाई कर सकंगे । 


देवनागरी सम्मेलन में होने वाले लिपि सम्बन्धी निर्णायों को कार्यान्वित 
करने के लिये आ्राववयक कार्यवाही की गयी है। प्रकाशकों तथा मुद्रकों से 
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अनुरोध किया गया है कि वे परिवरद्धित रूप को स्वीकार करें। विद्वानों एकं 
लेखकों को हिन्दी में श्रच्छे ग्रन्थ निर्माण! करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में 
सरकार ने निर्णय किया है कि महत्वपुरं कृतियों को पुरस्कृत किया जाय । 


सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डा की ३२८६००० रुपयों की विशेष अनावत्तंक 


सहायता मंजर कर दी है ताकि शिक्षकों का बकाया वेतन ग्रादि चुकाया जा 
सके । 


पश्चिम बगाल 
स्‍्कलों के विद्यार्थियों की संख्या अब १५ लाख है । श्रब तक १४०० 
शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा की टूनिंग दी जा चुको है। ७६४६० वयस्कों 
से भी अ्रधिक साक्षरता एवं समाज शिक्षरा केन्द्रों में उपस्थित होते है । ३०० 
से अधिक केन्द्रों को सरकार चलातो है | विश्वविद्यालयों क्री त्था टेकनिकल 
शिक्षा पर सरकार काफी पंसा व्यय करती है । 


सरकार ने वह योजना पास कर दी है जिसके अ्रनसार १०००० प्राइ- 
मरी स्कूल खोले जायेंगे । इसे कार्यान्वित करने के लिए २५०० प्राइमरी सकल 
खोले जा रहे हे । 


सावंजनिक स्वास्थ्य 


अआासाम 
काला-श्राज़्ार की रोकथाम तथा दवाई के लिये गारों पहाड़ी के फल- 
बाड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में ३० रोगियों के लिए एक कुटिया 


बनाई जा रहो है । 


देहातों में 'हुक वर्मस' को न फलने देने के लिए सात चलते-फिरते एकक 
कार्य करते हैं । जनता के सभी वर्गों से खूब सहयोग मिल रहा है । 


श्ठे 
! आर 
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स्वायत्त पहाड़ी जिलों, श्रादिवासो क्षेत्रों तथा मंदानों मे स्वास्थ्य सुधार 
योजज्लाओं को विकसित करना सरकार ने स्वीकार कर लिया है । 


मोजदा दवाखानों में सुधार किये जा रहे है. तथा चलते-फिरते संपूरणं 
विकसित दवाखाने प्रचार यनिटों के साथ व्यवस्थित किये जा रहे है । 


स्वास्थ्य-सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, इस बात का भ्रचार 
जनता तक प्रदर्शनियों एवं मेलों के माध्यम से किया गया है। मलेरिया विरोधी 
योजना चलायो गयी तथा बडे पंमाने पर बी० सी० जी के टीके लगाने का 
कार्य किया गया । १६२६८२ लोगों की यद्ष्मा की परीक्षा को गयी ओर 
८६४४३ व्यक्तियों को टीके लगाये गये । देहातों में पांच. नये शिश कल्पारा- 
गह खोले गये । कई नये वार्डों के बन जाने से तथा बाहर के लोगों के लिए 
दवाखाने की नयी इमारत बन जाने से नर्सो को बढ़ाना आवश्यक हो रहा है ! 
इसलिए नई नर्सो को टू निग देने की स्कीम बनाई गई है। शिक्षकों तथा साज- 
सज्जा की व्यवस्था यूनोसेफ करेगा । लोकल बोड्ड के पांच अस्पतालों को नये 
नये श्रौजार, साज-सामान देकर उनका प्रांतीयकरणा किया गया । इसके श्रलावा 
दस आयुर्वेदीय दवाखाने तथा दस एलोप॑थिक डिस्पेन्सरियां सरकारी सहायता 
से चलायी जा रहो हे । 


बिहार 

पटना अस्पताल का “दि राजेन्द्र सजिकल ब्लाक', जिसमें कि २५० पलंग: 

रहेंगे तथा जिसमें नये से नये सजिकल यूनिट रहेंगे और जो कि पूर्व में श्रद्वि- 

तीय होगा, लगभग परा हो रहा है। पटना में ही छूत की बोमारियों के लिए 

५० पलेंगों वाला एक अस्पताल खोला गया है। पटना के क्षय सम्बन्धी प्रदद्न 

केन्द्र में दशंकों को तपेदिक के बारे में जानकारी करायी जाती है। इतको 

सेनीटोरियम में ४८ पलेंगों वाला क्षय का एक विभाग खोला गया। टडूंगरी 

(रांची ) स्थित रामकृष्ण मिशन टी० बी० सें्ीटोरियस को सरकार ने २.२५ 
लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया है । 


कोसी और कपला क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुशार का कार्य उन्नत हुआ है। 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।. 
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नये श्रर्पताल तथा स्वास्थ्य-केन्द्र खोले जा रहे हैं । सराय केला श्रौर खरसावन 
के श्रस्पताल अरब बड़े प॑माने के कर दिये गये हे । 


विद्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ की सहायता से कई मात-गहों तथा 
शिश-गहों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक 
कार्यक्रम कई कन्ट्रोल यूनिटों के साथ शुरू हो गया है। झ्राठ टीमों की श्रति- 
रिक्त सहायता के साथ बह॒द्‌ रूप सें बी० सी० जी० के टीके भी लगाये गये हे । 
कोढ़ को न बढ़ने देने के लिए पूर्वप्रयत्त किये गये हे तथा छोटी माता या 
छत की झनन्‍्य बोमारियों की रोकथाम के लिए भी किये गये प्रयत्न सुचारु 


रहे हैं । 


वम्बई 
पूना के श्रस्पताल सें १०० पलंग और बढ़ा दिये गये लेकिन सन्‌ १६५४-५५ 
में १२०० पलंग श्रोर भो बढ़ा दिये जायेंगे। पूरे राज्य भर में बो० सी० 
जी० के टीके लगाये गये हें । इरुके अ्रतिरिक्त पांच टीमें और मंजर की 
गयो जब कि १६५४-५५ के लिए भ्रभी झ्राठ टीसें और मंजूर करनी 
हू। अस्पतालों तथा आयुर्वेदीय संस्थाओं को सहायता, श्रनुदान आदि दिया 
जा रहा है। दक्षिण भाग में चलती-फिरती आप्थेलभिक यूनिट ने सन्‌ १६५३- 


५४ के बीच अत्यन्त उपयोगी कार्य किये हे जिनकी ग्रामीणों ने बहुत सराहना 
की हे। 


पुना और अहमदाबाद के मेडिकल कालेजों को इमारतें तंयार हो गई हे 
तथा कालेज इन नयी इमारतों में चले गये हे। सन १६५४-५४ में इन कालेजों 
की प्रवेश संख्या १०० तक बढ़ा दी जायगी । 


आध में १२५ पलंगों वाल। क्षय अस्पताल खोला गया है । जब धन प्राप्त 
हो सकेगा तो पलंगों की संख्या ३०० कर दी जायगी | क्षय के दूसरे श्रस्पताल 
के लिए स्थान श्रभी विच्याराधीन हे । 


केडगांव में कृुष्टरोगियों की बस्ती को स्थापना के लिए सन्‌ १६५४-५५ 
के बजट में १४४००० रुपयों की व्यवस्था रख्यों गयी है । 


बह 
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मद्रास 
राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध कार्यक्रम के अनुसार राज्य को दो कन्ट्रोल 


यूनिटों की सहायता मिली । सरकार द्वारा ५४ ऐन्‍न्टी फाइलेरिया योजनाग्रों के 
लिए भी ग्रांट क्‍मिली है । 


सामहिक विकास योजना के कार्यकर्ताओं के शिक्षण के हेतु एक अखिल 
भारतोय शिक्षरण-केर्द्र स्थापित किया गया । उक्त केन्द्र में देहातों की सफाई 
तथा ग्राम सेवा को बातों की शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र की स्थापना फोर्ड 
प्रतिष्ठान को सहायता से हुई है । 


म्यनीसिपेलिटी के आठ क्षेत्रों मे जल-चितररण की नयी स्कीमों को कार्या- 
न्वित किया जा रहा है तथा १२ क्षेत्रों में सुधार किये जा रहे हे। देहातों में 
जल-वितरणा-कार्य २५०० कं बनाने से पूरा होगा, और ये क॒एँ ग्रागामी तीन 
वर्षों में बनाए जाएंगे । 


इस वर्ष मद्रास जनरल अस्पताल ने झ्रपनो शती सनायो । जनरल अस्प- 
ताल को वर्तमान चार सर्जिकल एवं मेडिकल बेनिटों को संख्या में हक की और 
बद्धि कर दी जायगी । 


कंन्सर के रोगियों के पलंगों की रुख्या भी बढ़ा दी गई है। क्षय के 
ग्रस्पताल भी तंजौर जिले के सांगीपत्ती दक्षिण कन्‍नड के मुडेशेड्रे श्रौर मला- 
बार के पेरीयारम में खोल दिये गये ह । 


मद्रास के सरकारी महिला एवं शिक्ष अस्पताल का प्रजनन विज्ञान 
विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज का शराःर रचना-विभाग और जनरल अस्पताल 
के यौन-व्याधि विभाग के स्तर ऊंचे कर दिये गये हू जिससे वे स्नातकोत्तर 
शिक्षरप के लिए श्रखिल भारतीय केन्द्र बन सकें। सफाई तथा जन-स्वास्थ्य 
की उचित शिक्षा दी जा सके इसके लिए मद्रास मेडिकल कालेज सें एक नया 
हाइजोन ब्लाक खोला गया है । निकट भविष्य में ही मदुराई में भी एक मेडिकल 
कालेज खोलने का विचार हे। 
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उड़ीसा 
मलेरिया निरोध के लिए श्रत्यन्त सतर्कता बरतोी गयी श्रौर राज्य के 
मलेरिया क्षेत्रों पर २३३२०० रुपये व्यय किये गये । ४०८०० रुपये फाइलेरियां 
'के रोगियों पर व्यय किये गये । 


क्षय को रोकथाम के हेतु बो० सो० जी० का कार्य शरू किया गया और 
१६११४२ रुपये व्यय किये गये । 


“कुष्टमार्ग दशक योजना के श्रन्तगंत कुष्ट-सुधार के लिए २२५८८४ रुपये 
रबर्च किये गये । 


सिद्ध इवर, जलतुर, दहया, नचुनो और प्रीतिपुर में नये दवाखाने खोले 
गये । कटक के श्रीराम चौधरी भंज मेडिकल कालेज श्रस्पताल में १४ पलंग 
ग्रौर बढ़ा दिये गये । 


धेनकनाल की भवन डिसपेन्सरी में श्राठ पलंग श्रौर बढ़कर उसे श्रस्प- 
ताल में परिणत कर दिया गया है। भुवनेश्वर के प्रसूतिगह को बढ़ाकर 
प्रसुतिगह एवं शिशु रक्षण केन्द्र कर दिया गया है, तथा कटक जिले के इन्दुपुर 
में एक नया प्रसुतिगह खोला गया हे । 


कटक के एस० सी० बी० मेडीकल कालेज का स्तर अरब एम० बी० बी० 
एस० कालेज का कर दिया गया हे तथा उसे उत्कल विश्वविद्यालय तथा मेडि- 


कल कॉसिल श्राफ इंडिया ने मान्यता दे दी हे । 


बहरामपुर के मिडवाइफ़री टू निग स्कूल का स्तर उच्च कर दिया गया 
है तथा वत्तियों की संख्या ८ से २० कर दी गयो है। 


दाइयों की शिक्षण-योजना तथा सरकारी सहायता प्रा'त पभ्रसृति-गहों की 
स्थापना-योजनाएँ स्वीकृत कर ली गयी हू । 
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क्षय-रोगियों को ३००० रुपयों तक की आ्राथिक सहायता दी गयी है । 


अ्रन्धेपन की रोक' पर भाषगों के लिए सन १६५३-५४ में १३५०. 
रुपये का वाषिक व्यय तीन वर्ष तक के लिए स्वीकार किया गया है। ये भाषण 
हाई स्कज़ों तथा मेडिकल स्कलों में दिये जा रहे हे । 


देहात के शिक्षकों की सहायता से पुरी से €१० रुपयों वे! व्यय से श्रप धि- 
पेटियां के पांच केन्द्र स्थापित किये गये हे । 


प्रजाबथ 
जुलाई १६५३ में राज्य के १३ जिलों में से £ जिलों मे १४ लाख लोगों 
को मलेरिया से बच्चाने का व्यवस्थित कार्य किया गया । इस कार्य को वृद्धि के 
लिए चाल वर्ष में मलेरिया यूनिटों की संख्या ७ कर दी गयी। १०७३६१० 
लोगों को परीक्षा की गयी तथा ३३३६६६ व्यक्तियों को बी० सो० जी० के टीके 


लगाये गये । 


कांगडा जिले में 'गाइटर' की रोकथाम तथा दवाई के लिए आयोडाइज्ड 
साल्ट्स' का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया। विदब-स्वास्थ्य 
संगठन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जायेगी। नारी 
स्वास्थ्य निरीक्षिकाओ्रों की कमी को दूर करने के लिए अमृतसर में एक शिक्षरण- 


शाला प्रारम्भ को जा रहो है । 


सन्‌ १६५३-५४ के बीच अस्पतालों और दवाखानों को संख्या ६११ 
पहुँच गई तथा पलंगों की संख्या ८३२७६॥। कई श्रस्पताल आ्राधुनिक किये जा रहे 
हैं तथा रोपड़, रोहतक, और सोनीपत के श्रस्पतालों को उच्चस्तरीय कर दिया 
गया है । दो लाख ग्रतिरिक्त रुपये श्रस्पतालों की दवाइयों के लिए निर्धारित 


किये गये हू । 


२० आयुर्वेवीय तथा यूनानी ग्रोषधालय खोलने की योजना है तथा 
रोहतक जिले में एक श्लायुवेंदीय महाविद्यालय भी स्थापित किया जायेगा । 


१४२ 


का भाग 


कारखाने के ३५००० कमंचारियों को कर्मचारियों की राज्य बीमा 
योजना द्वारा लाभ दिया जाता है । 


उत्तर प्रदेश 

राज्य सरकार ने देहातों में १० एलोपथी तथा १५ आयर्वेदीय और धनानो 
प्रोपधालय खोलने को स्वोकति दे दी हे। दाइयों के प्रड्धक्षण के लिए ६ केन्द्र 
स्थापित हो चुके हैं । ६५०० से अ्रधिक गांवों से जिनको झ्राबादी ३३ लाख से 
अधिक है, मलेरिया निरोप का कार्य किया गय्ा। प्रयाग के कुम्भ मेले के 
ग्रवसर पर, जिसमें कि देश के लाखों लोग झाये ७, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य 
विभाग की सतर्कता के कारण कोई भी संक्रामक रोग का इध्य्मर्म न 
हो सका । 


परि्चिम बगाल 
बंगाल में स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर २ रु० २ आ० १० पाई 
व्यय किया गया, जो कि भारत में सबसे अ्रधिक हे । 


राज्य के सब अस्पतालों के पलंगों की संख्या २०३३४ है तथा देहातों 
में भी दवा-दारू सहायता का प्रबन्ध हे । क्षय रोगियों के पलंग को १६४० की 
६५६ की सख्या सन्‌ १६५४ में २३३० कर दी गयी हे । टी० बी० क्लीनिकों 
को संख्या १५ से २५ कर दी गयी है, प्रसति के लिए ११०७ पलंगों से बढ़ा 
कर ३०६३ पलंग कर दिये गये ह । कुष्ट ओर गुप्त रोगों के रोगियों के पलंगों 
की सन्‌ १६४७ को ७४४ तथा ८० की क्रमदाः: संख्या को €३३ और ११० 
क्रमशः: कर दिया गया हे । 


मलेरिया निरोध कार्य तथा बी० सी० जी० योजना में संतोषजनक 
उन्‍नति हुई है । देहातों में पीने के जल की वितरणा-व्यव्स्था कर दो गयी है । 
तथा २७८०६ बिजली के क्षुएं लगाये गये हे । स्वास्थ्य सम्बन्धो बहुसुखी का८- 
क्षमता एवं सतकंता के कारण सन्‌ १६५३ में १०.३ मत्य-अन॒ुपत रहा जब कि 
सन्‌ १६४८ में वह १८.१ था। 


१४३ 
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श्रम 


आसाम 
सन्‌ १६२६ के भारतोय ट्रड यनियन कानन के श्रनुसार राज्य में १६ 
ट्रेंड यनियन रजिस्टर्ड किये गये तथा स्थायी आदेशों के २९ सेट सन्‌ १६४६ 
के ओद्योगिक निघोजन (स्थायी आदेश ) कानन के श्रन्तगंत प्रमारिणत किये गये । 
कारखानों के ६५ झगड़े शान्ति के साथ सुलभागे गये । ३२ भगड़े, जो, कि 
सुलभाये न जा सके, सन्‌ १६४७ के भ्रोद्योगिक विवाद कानून के प्रनुसार निर्मित 
झ्रौद्योगिक अदालतों या ट्रव्यूनलों को सौंपे गये । 


चाय-बागानों की बेकारी में उल्लेखनीय कमी हुई । बन्द हो जाने वाले 
८५ चाय बागानों में से ७४ में फिर से काम शुरू हुआ । इस लिए सन्‌ १६५२ 
के ४८४३३ श्रमिकों में से ३४६८४ को फिर से काम दिया गया। शोष रहे 
श्रमिकों को या तो दूसरे चायबागानों में काम दिलवाया गया या फिर सड़क 
बनाने में लगा दिया गया या, दूसरे सावंजनिक निर्माशा-कार्यों में काम दिलवा 


दिया गया। 


श्रमिकों के कल्यारण के पन्द्रह केन्द्र खोलें गये तथा और केन्द्रों की इमारतें 
लगभग तंयार हो गयी है । 


ओऔद्योगिक आदास योजना के ग्रन्तर्गत विभिन्न श्रमिक संस्थापञ्रों को 
६५००० 7५पे कर्ज दिये गये जिसमें श्रमिकों के लिए मकान बनाये जा सके | 
ग्रभी तक ३६०१ मकान बन चुके हे । 


बिहार 
राज्य के कारखाओं को श्रम-स्थिति सगतोषजनक रही । सेंकड़ों रगड़ 
या तो मध्यरथ्तः दे, ई75६ तय किये गये या फिर सरकार द्वारा स्थापित समभोते 
संगठल। हारा साजिकों को बिहार झरोग्योगिक श्रावास-पोजना के अन्तर्गत कर्ज 
दिये गणे। कंज को उझ्मम पर ३ प्रतिशत व्याज लिया जायेग। तथा मलधन २५ 


>> ढ़ 
है 


का भाग 


वर्षों में प्राप्त किया जायेगा। अब तक ४० लाख रुपये का कर्ज दिया जा 
चुका हे । 


सन्‌ १६५४ में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना शुरू करने का विचार 
है। एक कारपोरेशन बनाया जायगा जो कि दाक्तिचालित तथा लगातार 
चलने वालो फंक्टरियों में, जहाँ प्रतिदिन श्रौोसतन २० या अ्रधिक ध्यक्ति काम 
'पर लगाये जाते हं, काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा और 
बीमारो सम्बन्धी सुविधायें, आश्रित सम्बन्धी लाभ, प्रसूति भत्ता और 
ग्रपंगता के कारण मिलने वाली पंच्ानों को दिलवाने के लिए उत्तरदायी 
होगा । 


अनुसचित कारखानों में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया हे । 
शाहबाद, गया और पटना जिलों में खेतिहर मजदूरों का भी न्यूनतम वेतन 
निर्धारित हो चुका है । 


प्रमारित सजदूर संघों को संख्या जो सन १६४६-४७ सें ६१ थो, 
बढ़ कर सन १६५२-५३ में ४१६ हो गयो है । चंकि कई विरोधी मजदूर संघ 
अपने को मजदूरों का प्रतिनिधि कहते हें, इसलिए र,ज्य सरकार ने श्रम सला- 
हकार बोर्ड की सहमति से ही उनका प्रतिनिधि स्वरूप स्वोकार करना तय 
किया है । 


बम्बई 
फरवरी १६५४ में समाप्त हांने वाले पिछले ११ महोनों में सन १६५२- 
१६५३ के म॒काबले में बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर श्रौर जलगांव के 
मजदूरों के जीवन-यापन के स्तर-अंक क्रमश: २१,११,१२ श्रौर २७ तक बढ़ 
गये हू । 
प्रमारितत कारखानों की संख्या ८,८१० है तथा प्रतिदिन कार्य करने 


वाले श्रमिकों की संख्या श्रोसत ७, २७,६५३ है । सन्‌ १६५३ में लगभग ३०,३६४ 
'बदुघेटनाएँ घटों । 


१४०५ 


सातवाँ वर्ष 


सन्‌ १६४५३ के बम्बई के श्रम-कल्पाण निधि कानून के श्रनुसार बम्बई 
श्रम कल्याण बोड्ड का निर्माण हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित सारे 
सुरक्षा केन्द्र जुलाई १६५३ में उस बोर्ड को सौंप दिये गये । 


ट् ड-यूनियनों की संख्या १६५३-५४ में ७१२ से बढ़कर ८५१२ हो गई 
है । अ्रप्रेल १६५३ से फरवरी १६५४ के बीच ५२६ भगड़ों का निबटारा या 
तो बम्बई स्थित ओद्योगिक श्रदालत द्वारा हुआ या किर श्रोद्योगिक ट्रिब्यनल्स 


के द्वारा । 


सन १६५३ में मंजरी भगतान (बंबई संशोधन) कानन, बम्बई श्रम 
कल्यारा निधि कानून, और बम्बई श्रौद्योगिक सम्बन्ध (संशोधन) कानून जेसे 
कुछ महत्वपूर्ण कानून पास किये गये । 


मध्य प्रदेश 
सूती मिलों के श्रमिकों द्वारा सन्‌ १९५०-५१ और १९५१-५२ के लिए 
बोनस की मांग का मासला पंच-निर्णायार्थ भेजा गया तथा निर्णय श्रमिकों के 
पक्ष में हुआ । 


दूसरे कारखानों में लेबर श्रफसरों ने ५५ भगड़े सुलभाये तथा ४०० 
भगड़ों की जाँच की । सन १६५३-५४ से १७ मज़दर संघ प्रमारिषत हुए । 


दुकान संस्थान कानून के श्रन्तर्गंत, जो राज्य के २२ नगरों में लाग्‌ था, 
८,०६६ रजिस्ट्रेशन और नवोकरराण हुए | इस वर्ष ४३४ मालिकों पर मुकदमे 
चलाये गये जिनमें से २६५ को सजा तथा जुर्माना हुआ । 


अनेक कारखानों में सुरक्षा योजना आरम्भ की गयी तथा बडनेरा और 
हिगनघाट मे सुरक्षा केन्द्र खोले गये। नागपुर, जबलपुर और श्रकोला में 
राज्य सरकार ने तीन सुरक्षा केन्द्र खोले। श्रसिकों को श्रम कानन तथा 
मज़दूर संगठन की गतिविधियों से श्रवगत कराने के लिये सरकार ने नागपुर 
में एक शिक्षरण-केन्द्र प्रारम्/ किया है। ६५ श्रमिकों में से ६ महिलाएं भी इस 
केन्द्र में प्रविष्ट हुई हू । 


कक 


कक भाग 


भारत सरकार द्वारा स्वोकृत योजना के श्रन॒रूप 'राज्य ग्रावास बोड श्रमिकों 
के लिये जबलपुर में १०० क्वार्टर बन चके हें तथा नागपुर में ४५० क्वार्टर 
परे होने को हैं । भ्रचलपुर में ५० क्वार्टरों का निर्माण प्रारम्भ हो च॒का है । 


' मद्रास 
झविभाजित मद्रास राज्य में आरथिक वर्ष के आरम्भ में ७,५२२ कार- 
खाने फंक्टरी कानन के अन्तर्गत आये । भ्रवशिष्ट मद्रास राज्य में मार्च १६५४ 
में कारखानों की संख्या ६,६०७ थी । सन १६५३ की जनवरो से श्रगस्त तक 
अ्रविभाजित मद्रास सरकार के श्रम विभाग द्वारा ५,७१५ भगड़ों की जांच की 
गयो। भ्रवशिष्ट मद्रास राज्य द्वारा सन्‌ १६५३ के श्रक्तूबर श्रोर नवम्बर में 
उनमें से १,०६३ पर निरणेय लिये गये । 


ग्रविभाजित मद्रास राज्य में ७२० मजदूर संगठन थे । ग्रवशिष्ट मद्रास 
राज्य में अ्रब संगठनों की कुल संख्या ५६४ है। कमंचारियों की राज्य बोमा 
योजना का एक प्रादेशिक कार्यालय कोयम्बट्र में स्थापित कर दिया गया है 
जो कि अपने श्रास पास के क्षेत्रों में भी काय करता है। शीघ्र ही उसका 
कार्य-वत्त दूसरे कारखानों तक कर दिया जायगा । 


उड़ीसा 
सन्‌ १६५३ का झद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून तथा सन्‌ १६५३ 
का उड़ीसा प्रसूति सुविधा कानून स्वीकत हो गये हु। पहला कानन तो उन 
श्रमिकों के लिये है जो या तो काम से हटा या अलग कर दिये जाते है, तथा 
दूसरा महिला श्रमिकों को प्रसति भत्ता के देने के लिये है। चावल, आटा, दाल 
की मिलों, तम्बाक के निर्माताश्रों तथा मोटर सर्विसों के श्रमिकों का न्यनतम 
वेतन निर्धारित कर दिया गया हे । 


एक श्रम सलाहकार बोडे बना दिया गया है जो श्रम सम्बन्धो समस्याप्रों 
पर विचार कर सके । 


१२ नये मजदूर संगठन प्रमारिषत हुए हें तथा, इस प्रकार उनकी कुल 
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संख्या ८१ हो गई है। चांदबली, बालासोर, रूपसा तथा भरसूगडा में चार 
कल्यारा केन्द्र स्थापित हुए हें । 


सरकारी सहायता प्राप्त आवास योजना के श्रन्तगंत राज्यसरकार से 
मेसस॑ उड़ोसा सोमेन्ट लिमिटेड, मेससे उड़ीसा टक्‍सटाइल मिल्स लिसिटेड, 
मेसस जयपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड और मेसर्स डान एण्ड कम्पनी ने सहायता 
के लिए प्रार्थना की हे । 


कुल छः कारखानों ने कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना से लाभ 
उठाया है । 


हीराकुड बांध योजना के तंयार हो जाने के बाद श्राश्ञा की जाती है कि 
सचकंड पन-बिजली योजना तथा रुरकेला का “हिन्दुस्तान स्टील प्लान्ट 
भ्रादि कई श्रोद्योगिक छोटे-बड़े केन्द्र पनपेंगे । 


सन्‌ १६५३-५४ में ४१२ दु्घंटनाएं हुईं। इनको जांच पड़ताल हुई 
तथा भविष्य में इस प्रकार की दुधंटनाएं कम हों इसके लिये सतर्कता बरतो 
गयो एवं कार्यवाही भी की गयी । गंदी गटरों, पीकदानों, शौचालयों, मृत्रालयों, 
बिजली तथा पीने के जल के वितरण श्रादि की श्रावश्यकता पर ज्ञोर डाला 
गया तथा कुछ दिशाओं में प्रभावकारी उन्नति हुई । 


पंजाब 
श्रमिकों के लिए एक कमरे वाले मकानों की योजना कार्यान्वित की 
गयी । श्रमृतसर में ऐसे २०० मकान निर्मित हुए तथा शीघ्र ही १०० श्र 
बनाये जायेंगे । इस योजना के श्रनुसार जलन्धर में १००, लधियाने में १२४, 
बटाला में ५० तथा श्रब्दुल्लापुर में १०० मकान बनेंगे । 


श्रौद्योगिक महत्व के श्रनेक स्थानों पर श्रम विभाग कल्यारण केन्द्र चला 
रहा है । श्रमुतसर, बटाला, लुधियाना, जलन्धर, श्रम्बाला छावनी, श्रब्दुल्लापुर 
श्रोर बालमपुर में ये केन्द्र स्थित हें । श्रमिकों को तथा उनके परिवारों को ये 
कल्यारण केन्द्र शिक्षा एवं मनोरंजन दोनों के साधन प्रस्तुत करते हें । 
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पंजाब के चाय बागान तथा चाय फंक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों 
को भी ये केन्द्र शिक्षा के साधन प्रस्तुत करते हें । 


उत्तर प्रदेश 
न्यूनतम वेतन कानन क्ृृषि सम्बन्धी कार्यों पर लागू किया जायगा तथा 
उन क्षेत्रों तथा फार्मों पर भी जहां कम वेतन हैं और जो फार्म ५० एकड़ के 
या श्रधिक के हें । 


कुल २,७७६ मकान श्रमिकों के लिए बनाये गये हैं जिनमें से २,२१६ 
कानपुर में और ५६० रूखनऊ में बने हे। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 
स्थानिक विकास बोर्ड की ओर से कानपुर में ३,७५० आवास बनाये जा रहे 
हें। ७,४०० आवासों के निर्माण्ण का कार्य शीघ्र आरम्भ होगा जिनमें से 
३,४०० कानपुर में बनेंगे और शेष आगरा, बनारस, इलाहाबाद, फोरोजाबाद, 
मिर्जापुर और सहारनपुर में बनेंगे । कानपुर को गंदी बस्ती साफ की जायगो 
झोर ५,००० आ्राबवास उस स्थान पर बनेंगे । 


कमंचारियों की राज्य बीमा योजना के ग्रन्तर्गत २,४०० अस्थायो अ्रपंग 
श्रमिकों के अधिकारपत्र प्राप्त हुए और सन्‌ १६५४ के प्रारम्भिक तोन माहों में 
२,१०० से अधिक श्रमिकों को पेसा दिया गया । बीमारी को सुविधा के सम्बन्ध 
में ४२,४०० श्रधिकार पत्रों से भी अधिक आये और लगभग १,६४,००० 
व्यक्ति अस्पताल गये । 


कानपुर की दो नयी श्रमिक बस्तियों में दो नये कल्याण केन्द्र खोले 
गये । लखनऊ के ऐशबाग स्थित गवर्नमेंट प्रेस में काम करने वाले ३०० श्रमिकों 
के लिए एक कल्यार केन्द्र वहाँ भो खोलने का विचार है । 


पश्चिम बंगाल 
विभिन्‍न स्थानों पर २७ कल्यारकेन्द्र हैं जो कि मालिकों द्वारा प्रस्तुत 
मनोरंजन में सहायता करते ह । इनमें १२ #ेन्द्रों के साथ छोटे अस्पताल दवा- 
दारू के लिए जुड़े हुए है । 
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सन्‌ १६५२ के कर्मचारियों के प्राविडण्ट फण्ड कानून तथा सन्‌ १६४७ के 
कर्मचारियों के राज्य बीमा कानून को कार्यान्वित करने के लिए प्रादेशिक कार्या- 
लय खोले गये हें । 


उद्योग-धंधे 


आसाम 
कुटीर और घरेल उद्योग-धन्धों के लिए श्रलग एक विभाग बना दिया 
गया है । ५०,००० रुपयों तक का श्रन॒दान एबं सहायता उद्योग थ॑ंधों के पांच 
सस्‍्फलों को दी गई है ताकि वे कारोगरों को कास सिसा सके । १,२६,६०० 
रुपये का कर्ज देना स्वीकार कर लिया गया हे जिसमें बतंमान कुटीर-उद्योग- 
केन्द्रों को उन्‍न किया जा सके और कुछ नये केन्द्र स्थापित किये जा सके । 
सन्‌ १६५४-५५ में २ लाख रुपये इस प्रकार के फर्ज के लिए सुरक्षित हें । 


रेशम और करधा उद्योग श्रासाम के प्रमुख कुटीर उद्योग हे। सरकार 
इन दोनों को उन्‍नत तथा व्यापक करने के लिए कार्य कर रहो है। करचघा 
उद्योग में समय और श्रम को बचत के लिये यंत्रों के प्रयोग कर रही है । इसके 
शिक्षण तथा उत्पादन की बिक्री के लिए भी सहायता दी जा रहो है । रेशम 
के कीड़ों के पालन, रेशम के थानों को तह करने ठथा कताई के सम्बन्ध में 
प्रदर्शन किये जा रहे हे, साथ ही विभाग इसके शिक्षरप का भी श्रायोजन कर 
रहा है। टीटाबर में 'सेरीकल्चर' के सम्बन्ध में शोध-कार्य के लिए एक केन्द्र 
खोला गया है जिसकी लागत १,३०,००० रुपये होगी जिसे केन्द्रीय. रेशम बोड्ड 
आर राज्य सरकार बराबर-बराबर धन देगी । 


केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्‍न योजनाओं के विकास के लिए २,१५,००० 
रुपयों का श्रतिरिक्त अभ्रन॒दान देना स्वीकार किया हे । 
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बिहार 
बिहार के कुटीर उद्योग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने एक यथार्थ- 
चादी योजना बनायी है। एक राज्य-वित्त-कारपोरेशन की २ करोड़ रुपयों से 
स्थापना का निर्णय हुआ्आा जिसमें छोटे बड़े उद्योगों की सहायता की जा सके । 


कुटीर उद्योगों को कर्ज दिया जा सके इसके लिए ४ लाख रुपय स्वीकार 
किये गये हें। सरकार ने १ लाख रुपया सहायता के रूप में दिया है । 


राज्य से गन्ना बोने वाले चार लाख किसान हे और दस हजार के लग- 
भग शक्कर के कारखानों के श्रमिक है। गन्ने की किस्म को श्रच्छा बनाने का 
प्रयास किया जा रहा है। गन्ने वाले क्षेत्रों में ३०० बिजलो के कुएं लगाये 
जायेंगे जिसमें से १८७ लगा दिये गये हे । पूसा में शक्कर से सम्बन्धित शोध- 
कार्य के लिए एक प्रमुख कार्यालय तथा पटना में उप-कार्यालय सरकार द्वारा 
खोले गये हैं । 


गन्ना पेदा करने वालों को उनकी श्रपनी सहकारी संस्थाओं द्वारा गन्ने 
की किस्म को श्रच्छी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 


गन्‍ने को खेती का क्षेत्रफल सन्‌ १६४६-४७ के ३.६५ लाख एकड़ से 
बढ़कर सन्‌ १६५२-५३ में ४.०१ लाख एकड़ हो गया ॥ १६४६-४७ में ४०.३६ 
लाख मन के मुकाबले लगभग ७४.३३ लाख मन चीनी सन्‌ १९५२-५३ में 
तंयार की गयी । 


बम्बई 
अ्रगस्त १६५३ से श्रप्रल॒ १६५४ तक विभिन्‍न प्रकार के उद्योग-धंधों को 
१,२६,००० रुपये कर्ज के रूप में दिये गये। दिसम्बर सन्‌ १६५३ में बम्बई 
राज्य वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना के बाद १०,००० रुपये से अ्रधिक की 
मांग वाले प्रार्थना-पत्र कारपोरेशन के पास भेजे जाते हें । 


सातवां वर्ष 


केन्द्रीय स्टोर खरीद संगठन बराबर स्वदेशी तथा कुटीर उद्योग के माल 
को क्रय करके प्रोत्साहित करता है । 


जून १९५३ के अन्त तक कुटीर उद्योगों की १,३०७ प्राथमिक सहकारी 
संस्थाएँ थीं तथा १८ जिला औद्योगिक सहकारी एसोसियेशन थे । इन संस्थाश्रों: 
की सदस्य संख्या सन्‌ १६४७ में ४०,०४५ से अरब १,४७, ७०४ हो गयोी है । 


मध्य प्रदेश 
राज्य की श्रौद्योगिक उन्नति में “बललारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स' 
का २१ नवम्बर १६५३ में खुलना एक महत्वपुर्णा घटना है । मिल की वा्धिक: 
उत्पादन दक्ति ७,५०० टन काग्रज़ को है। भारत को सर्वप्रथम अ्रख़बारी कागज 
मिल 'नेपामिल' का निर्मारण कार्य श्रव समाप्ति पर है। इसकी उत्पादन-दाक्ति. 
१०० टन न्यूज़ प्रिन्ट प्रतिदिन होगी । 


मद्रास 
मद्रास शहर में तथा उसके पास के क्षेत्र में अनेक उद्योग-धंधे पनप रहे 
हैं। मोटर और ट्क निर्मारा के लिए दो कारखाने तथा एक कारखाना साइ- 
किलों के लिए मद्रास में स्थापित हुए हे ॥ तिरुनेलवेलो में प्रतिदिन ५ टन 
कास्टिक सोडा बनाने वाला एक कारखाना खुला है । मद्रास के निकट ही चोनी 
के लिए भारो मशोनें बनाने तथा सीमेन्ट आदि दूसरे कारखानों के निर्मारण के. 
लिए कारखाने खुले हू । 


दक्षिरा अरकाट जिले के नेबेली में लिगनाइट पड़ताल योजना ने अच्छी 
उन्नति को है । चतुर्थ बिन्दु कार्यक्रम के अनुसार एक श्रमेरिकन विशेषज्ञ की 
सेवाएं ली गयी हू । 


कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किनारे वालों धोतियों तथा 
रंगीन साड़ियों को बनाने का काम एक दम करधों के लिए ही छोड़ दिया गया 
है । सन १६४२ कौ उत्पादन संख्या का ६० प्रतिशत हो धोतोी बनानेवाली 
मिलों को धोती बनाने के लिए रखा गया है । 'हेण्डलम सेस फण्ड' से &८,३८, 
६७७ रुपयों करधा उद्योग के लिए दिया गया हे । 
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नादुवत्तम को सरकारी कुनन फंक्टरी में सन्‌ १६५३-५४ में २०,००० 
पौण्ड क्विनाइन सल्फेट बनायी गयी थी। कोयम्बट्र जिले के श्रनमलाइ में 
दूसरी कुनेन फैक्टरी बनायो जा रही है। उसके बन जाने पर राज्य में सल्फेट 
का उत्पादन १ लाख पौण्ड हो जायेगा । 


उड़ीसा 
सन्‌ १६५३ -५४ में स्थापित बहत कारखाने में श्री दुर्गा ग्लास बक्से 
लिमिटेड' उल्लेखनीय है जो कि ७०० टन शौीश्ञे के वर्तन और बोतलें बनाती 
है । 'कलिग ट्यूबूस लिमिटेड' स्टील पाइप का निर्मारण करती है। 'जयपुर 
मेंगनीज़्ञ सिडीकेट' द्वारा एक 'फ़ेरो मेंगनोज्ञ प्लान्ट' स्थापित किया जायेगा । 


ब्रजराजनगर में (दि ओरिएन्ट पेपर सिलस लिसिटेड' तथा बाजगंगपुर 
में 'उड़ोसा सीमेन्ट लिमिटेड' कारखाने खोलने के प्रयास किये जा रहे है । 


'कलिग ट्यूबूस लिमिटेड,” “दी टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी,” “दि नेशनल 
फाउन्डी एण्ड रोलिग मिल्स' श्रादि बड़े कारखानों में अ्रच्छी प्रगति हुई है ' 


पहले के देशी राजाओ्रों के शासन काल के कारखाने जो कि सभी बन्द कर 
दिये गये थे, भ्रब फिर खोले जा रहे हे। ये 'मयूरभंज ग्लास वर्क्स लिमिटेड 
झौर 'सय्रभंज स्पिनिंग वीविंग मिल्स लिमिटेड' झ्रादि हें। 


छोटे कुटीर उद्योग-धंधों के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड को 
स्थापना की जा चुकी है । अ्रनेक नयो योजनाएं इन उद्योगों के लिए बनायी गयी 
हैं जंसे बनाई, बढ़ईगिरो, ल॒हारी, ताले बनाना, कटलरी का सामान तथा 
साइकिल के पुर्जे आदि । चटाइयाँ बनाना, कुम्हारी, चमड़े का काम, मधुमक्खी- 
पालन आदि धंधों के लिए भी योंजनाएं बनायी गयी हे । केन्द्रीय सरकार द्वारा 
१० लाख रुपये तक की सहायता से कटक स्थित 'उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनिय- 
रिंग” का स्तर उच्च बनाया जाने का विचार हे तथा उसमें ऑल इंडिया 
सर्टिफिकेट कोर्स”! भी होगा । ४० सरकारो सुविधा प्राप्त तथा २३ सामान्य 
विद्यार्थी राज्य के बाहर टेकनिक शिक्षरा के लिए भेजे गये । २६ थिद्यार्थियों को 
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“बिना ब्याज के कर्ज दिया गया जिससे वे भारत में या विदेश में शिक्षित 
होकर आयें । 


टेकनीकल व्यक्तियों की श्राववयकता की पूर्ति के लिए पशु चिकित्सा 
विभाग के २१ छात्र श्रोर कषि विभाग के ४ छात्र टेकनीकल शिक्षा के लिए 
कर्ज के रूप में वत्तियां देकर भेजे गये । 

कारखानों को १० लाख रुपये सरकारी सहायता के रूप में दिये गये । 


पंजाब 
कारखानों की संख्या १,७०० से बढ़कर १,६०० हुई । हिसार में रुई को 
कताई के लिए दो मिलें तथा फरीदाबाद में साइकिलों के लिए एक फक्‍टरी के 
लिए भारत सरकार ने प्रमारपत्र दे दिये हे । टेकनीकल शिक्षरण के लिए श्रौद्योगिक 
सकल तथा इंस्टीट्यट्स खोले गये । सन १६५३-५४ के बीच कुल ६६५ छात्र 
आर १,१३७ छात्राएँ शिक्षा ले रही हैं, ४३६ वे छात्र इसमें शामिल नहीं हें 
जो प्रदर्शन-पार्टियों में हे । 


१६ महत्वपूर स्थानों पर दस्तकारी, घरेल उद्योग धंधे श्रादि सिखाने 
वाले केन्द्रों में शररााथियों को कार्य सिखाया जा रहा है। इन केन्द्रों में अब 
तक १,३१५ व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की। राज्य के १४ कार्य केन्द्रों में 
१८, ६,६८२ रुपये का सामान तंयार किया गया। 


१,३७,५०० रुपये कर्ज के रूप में तथा ३८,७६० सरकारो सहायता के 
रूप में कुटीर तथा करघा उद्योग को दिये गये । सामहिक विकास योजना के 
श्रन्तगंत €,२०,००० रुपये कर्ज रूप में दिये गये । करघा उद्योग की समस्याश्रों 
से सरकार को अ्रवगत कराने के लिए एक बोडे की शअ्रभो श्रभी स्थापना को 
गयो है । 


उत्तर प्रदेश 
कुटोर उद्योगों के डाइरेक्टर ने तय किया है कि शिक्षित बेकार युवकों 
को कुटोर उद्योगों के सम्बन्ध में ट्र निग दी जाये श्रोर इस सम्बन्ध में कई 
योजनाएं बनायो हे। लखन्नऊ में सिलाई का एक केन्द्र स्थापित किया गया है। 


१२४ 


के भाग 


अन्य शिक्षण योजनाएं लखनऊ के व्यावसायिक संस्थान तथा कानपुर के सरकारी 
टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट में चल रही हें । 


छोटे कुटीर उद्योगों की सहायतार्थ कम तथा भ्रधिक श्रवधि वाले कर 
देने के लिए एक ग्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना की जायेंगी। ५० 
उत्पादन-केन्द्र खोलने का विचार है जिनमें से ४० ने काम करना शुरू कर दिया 
है। कुटोर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सहकारी संस्थाएं बनायी जा रही हे । 


चमड़ा कमाने और सत पशुओ्लों की खाल आदि का उपयोग करने के 
वलंमान छ: केन्द्रों के श्रतिरिक्त नौ केन्द्र और खोलने का निशच्चयय किया गया 
है । ये केन्द्र उद्योग का विकास कुटीर उद्योग के रूप में करेंगे । 


इस बर्ध के मध्य तक सरकारो सीमेन्ट फंक्टरो अपना कार्य प्रारम्भ 
'कर देगी। 


पहाड़ों में अ्रनेक छोटे-छोटे पन- बिजली केन्द्र खोले जा रहे हे । टनकपुर 
ओर रामनगर में बिजली आ गयी हें तथा ज्योलीकोट, गरुड़ ओर बागेश्वर में 
भी निकट भविष्य सें बिजली आ जायेगी । 


पश्चिम बंगाल 
सन्‌ १६५४ को मार्च तक लगभग १३,००० व्यक्तियों को. छाता बनाना, 
बतेन बनाना, साबुन बनाना, टेनरी, बुनाई, रेशम उद्योग श्रादि की शिक्षा 
दो जा चुको हे । मधुमक्खी पालन, तथा चटाई बनाना ग्रादि का काम भो हाथ 
में लिया गया है । 


जून १६५३ में श्रौद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ६०० तथा 
सदस्य संख्या ७६,७०१४थो । उनको चाल पूजी २७.६८ लाख रुपये थो और 
माल को बिक्री से उन्हें २९.८ लाख रुपये की प्राप्ति हुई । आठ रेशम पालन 
केन्द्रों और २३ समितियों में ८०० व्यक्ति कार्य करते है । 


'लमक के मामले में राज्य श्रात्म-निर्भर हे! सके, इसके लिये सरकार 
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द्वारा कोनटाई के समुद्र-तट पर नमक का बहुत बड़ा कारखाना खोला जाने 
वाला हे । 


पुनर्वास 


ग्रासाम 
३,४०,००० विस्थापितों में से लगभग १,५५,००० व्यक्तियों को सन 
१९५३ के श्रन्त तक पुनः बसा दिया गया तथा एक लाख के लगभग विस्थापित 
स्वयं बस गये । 


१५०० के लगभग पीड़ित महिलाग्रों तथा बच्चों के लालन-पालम का' 
भार स्थायी तोर से सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। इनके लिए तीन 
भवन निर्मित किये जाने का विचार है । एक तो नोगाँव में तथा शेष दो कछार 
जिले सें। उनकी सभी आवद्यकताओों की पूर्ति की जायेगी जिसमें बच्चों की 
शिक्षा तथा कला और दस्तकारी का शिक्षरण भी है। इसके द्वारा बे स्वावलस्बी 
होकर आ॥रात्म-निर्भर तो हो ही जायेंगे, साथ हो थे समाज के उपयोगी सदस्यों 
को भांति भो रह सकेंगे । 


झ्राथिक ग्रन॒दानों के ग्रलावा छात्रवरत्ति तथा पुस्तकों के लिए भी आधदिक . 
सहायता दी गई है । 


चाय बागानों की बढ़ती भूमि को सरकार ने ६,००० विस्थापित परिवारों 
को पुनः बसाने के लिए ले लिया है। 


१,२०० विस्थापित परिवारों के लिए गृह-निर्मार/ण की योजना चल रही 


है। श्रगरत १६५३ से दिसम्बर १६५३ के बोच में १,१७८ किस'न परिवारों. 
को तथा १,६५४ गर किसान परिवारों को कर्ज दिया गया। 
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बिहार: 

राज्य में विस्थापितों की कुल संस्या ८६ हजार है। पश्चिम पाकिस्तान 

'से श्राये हुए विस्थापितों को पुनः बसा दिया गया है। उन्हें मकानों, गुमटियों 
तथा दूकानों के साथ कज्े भी किया गया है । 


पूर्वी पाकिस्तान से श्राए हुए ५०,००० विस्थापितों में से ३८,७०५ पुनः 
बसा दिये गये है । प्रियया जिले के १६ ग्रामों में पूर्व पाकिस्तान से श्राये हुए 
किसानों को बसा दिया गया हे । रांची और प्रिया में विधवाश्रों, अ्रनाथों 
तथा श्रपंगों के लिए आश्रम खोले गये हे। सन १६५२-४३ तक पुनर्वास 
योजना पर २ करोड़ रुपये व्यय किये जा चके हें। 


बम्बई 
उलहास नगर, शारदा नगर तथा वालिडवाड़ में विधवाश्रों, अ्रनाथों एवं 
अ्रपंगों के लिए ग्राश्रम खोले गये हे। इनमे रहने वालों को उनकी रुच्चि एवं 
गति के श्रनसार ही दस्तकारी का काम सिखाया जायेगा । 


राजकीय गह-निर्मारण योजना के कार्य में संतोषजनक श्रगति रही है । 
सन १६५२-४३ के अंत तक गृह-निर्मारण योजना पर ६.१२ करोड़ रुपये 
( जिनमें सहकारी संस्थाओ्रों का कज्ञ भी सम्मिलित है ) व्यय किये जा चुके हें । 


सन्‌ १६५२-५३ के अंत तक कल्यारा तथा अहमदाबाद के दस्तकारी 
शिक्षरण केन्द्रों में लगभग ४,००० विस्थापितों को शिक्षरा दिया जा चुका है । 


खेतिहरों की बस्तियों की योजना के ग्रन्तगंत १,४०० परिवार श्रभी 
तक बसाये जा चके हें। व्यवसाय या व्यापार के इच्छुक विस्थापितों के लिए 
भारत सरकार ने ७ लाख रुपये कर्ज के रुप में देना स्वीकार कर लिया है । 


प्रारम्भिक, साध्यमिक सस्‍्कलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले विस्थापित 
छात्रों को छात्रवत्ति, आथिक श्रनुदान एवं कर्ज श्रादि की सहायता की गयी हे ॥ 
सन्‌ १६५३-५४ में यह & लाख रुपये की थी। 
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मध्य-प्र देश 
लगभग ४०६ विस्थापितों को राज्य की सहायता प्राप्त हुई । इस संख्या 
में विधवाएँ, परिवार होन स्त्रियां तथा उनके बच्चे, अ्रनाथ, वद्ध आदि हे । 


कटनी, रायपुर, चकराभाटा, और टिल्डा से इनके लिए बस्तियां बनाने 
की योजना तंयार हो गयी हे। विस्थापितों को दुकानें बनाने के लिए कर्ज 
दिया गया है साथ ही उन्हें नये मकानों में श्रस्थायो आवासों में तथा किराये के 
मकानों में श्रावास सुविधाएं दी गयी हें । 


पंजाब 
सरकार न उन विस्थापितों के लिए एक योजना मझावजा देने के लिए 
बनायी हे जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान में थी । 


चंडीगढ़ तथा दूसरे स्थानों पर ग्रहनिर्माराण के लिए सरकार ने ६५ लाख 
का कर्ज विस्थापितों को देना स्वीकार किया है । कम ग्राय के लोगों को स्थान- 
स्थान पर सस्ते मकानों को सुविधाएं मिलें, इसके लिये भी योजना तंयार है। 
इस प्रकार के २,२०० मकान बन रहे हे तथा ३,००० मकानों को बनाने के 
लिए स्कीम तंयार हो रही है । लगभग १६,००० मिट्टी की भोपिड़ियां, उनमें 
रहने वालों को स्थायी रूप से दे दो गयो ह । रोहतक में एक अश्रनाज मंडी तेयार 
हो गयो है तथा बजाजखाने का निर्माण चल रहा है । अमृतसर, पठानकोट 
तथा लधियाने में दृकान के लिए नर्ये-नये स्थान दिये यये हे । 


नोलोखेड़ी की पुनर्वास बस्ती' भारत सरकार के हाथों से ग्रब पंजाब 
सरकार के हाथों में श्रा गयो हे । 


भूमि-बाँटने का कार्य पंजाब में पूरा हो गया है तथा अधिकांश लोग 
बस गये हें । 


उत्तर प्रदेश 
नेनीताल जिले में रुद्रपुर के नई बस्तियों वाले क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान 
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से श्रांये हुए २६७ परिवार इस वर्ष बसाये गये। इन परिवारों को आ्रावास 
सुविधा, खेती के लिए प्रतिव्यक्ति ग्राठ एकड़ भूमि तथा खेती के श्रोजार श्रादि 
खरीदने के लिए श्राथक सहायता दी गयी हे । 


पूर्वो पाकिततान से आयी हुई महिलाओं को, जिन्होंने दस्तकारी की 
शिक्षा प्राप्त की है, पुन: बसाने के लिए इलाहाबाद तथा लखनऊ में दो केन्द्र 
खोले जाने वाले हे। देहरादून में “बापू वोकेशनल ट्रंनिंग इंस्टीट्यूट” को 
चलाने के लिए भारत सरकार ने १९५० लाख का श्वनुदान देना स्वीकार कर 
लिया है। 


ग्रागे का अध्ययन जारी रख सकने के लिए शअनेक विस्थापित छात्रों को 
प्राथिक सहायताएँ दी जा रही हें । 


यह भी निशचय हुआ है कि शरराथियों को निष्क्रान्त बगीचे तथा खेतो की 

धरती उनके दावों की जाँच करने के बाद दे दी जाय । ३०० रुपये या उससे कम 

के जो कर्ज वारिणज्य, उद्योग आदि के लिए छोटे शहरो कर्ज योजना के श्रन्तर्गत 

दिये गये हे, या जो अन्य कर्ज भारत में उन विस्थापितों को शिक्षा के लिए 

दिये गये हे जिनके कोई भी दावे विस्थापित व्यक्ति (दावे) कानून, १६५० के 
अन्तगंत नहीं हे, उन सभी कर्जो को वापसी रोक दी जायगो । 


पश्चिम वंगाल 
२५,८५,२७७ शरराश्थियों में से १४,७६,६४० के लगभग दिसम्बर 
१६५३ तक फिर से बसा दिये गये । शिविरों तथा बस्तियों में शरणार्थियों की 
कुल संख्या इस प्रकार थी # स्थानानतररण शिविर २३,६०७, साधारण शिविर 
२५,८८१ शिविर बस्तियां ५,६६७ और काम करने की जगहों के शिविर १०,२१४ 
इसके अ्रलावा ३४,६०० परिवारहीन महिलाएँ, बच्चे, बढ़े तथा श्रपंग स्थायी 
शिविरों में हें । 


लगभग €,००५ शररणार्थो परिवार राजकीय भूमि पर बस गये हूं तथा 
१३,१८७ कृषि भमि पर और ३८,६११ या तो बंजर या फिर श्रप्रथवत भमि 
पर बस गये हे । अपने मकान बनाने के लिए उन्हें कज॑ तथा इमारती सामान 
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दिया गया है। लगभग १५,६७६ शरणार्थो परिवार, जो कि शिल्पियों के थे, 
गांवों में बसाये गये हे तथा सरकार ने उन्हें कर्ज देकर पुनः बसने में सहायता 
की है। ५६,२६१ कृषि-क्षेत्रों तथा ८७,०६० श्रकृषि-क्षेत्रों पर शरणार्थियों ने 
या तो मालिकों से सीधा सस्पर्क स्थापित करके या फिर राजकीय सहायता से 
अधिकार प्राप्त किया हे । शरसाथियों के लिए सरकार ने ५,६८७ मकान 
बनाये हूं । श्रध्ययन की सहलियतें देने के विचार से सरकार ने कालेजों को 
७,३०,६०६ रपयों तथा माध्यमिक स्कूलों को ३३,३८,७१३ रुपयों का अ्रनुदान 
एवं कर्ज दे रखा हे। दस्तकारों का काम तथा टंकनीकल शिक्षण पुरुषों को 
दिया जा रहा है तथा महिलाशों को विभिन्‍न कला और शिल्प में दक्ष किया 
जा रहा है । 
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खाद्य और कृषि 


ते 


टेदराबाद 
१६५३-५४ में खाद्य की स्थिति श्रधिकाधिक सुधरती गयी । भ्रनाज पर 
से कंट्रोल हटा लेना सफल रहा और हेदराबाद राज्य पड़ोसी राज्यों को निर्यात 


के लिए ३५,००० टन ज्वार और ६,००० टन रागी दे सका । 


वर्ष को एक महत्वपुर्ण घटना थो, तुंगभद्रा बांध का पूरा हो जाना। इस 
बाँध से ४,५०,००० एकड़ खेत श्रौर १,३५,००० एकड़ चरती और जंगल की 
ससचाई के लिये पानी दिया जा सकेगा | बांध पर और नहर के चार-भरना 
नीचे १,००,००० किलोवाट जलविद्यत पेदा करने की योजना हे । 


हाल में एक काइतकारी कानून बनाया गया है जिससे जमीन जोतने 
वाले को जमीन की मिलकियत मिल जायगी । इस कानून से किसान को बहुत 
सी सुविधाएँ श्रौर लाभ प्राप्त हुए है, जसे बंदखलोी से बचाव, खरीद का अधि- 
कार और सम॒ृचित लगान इत्यादि । जापानी ढंग से धान की खेती करने से 
इस वर्ष उपज में वद्धि हुई और प्रति एकड़ १०,८७२ पोंड धान पंदा हुआ । 
किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज दिये गये हे । मध्यम दर्ज को सभी 
सिचाई योजनाओ्रों में अ्रच्छी प्रगति हुई है । 


आ्राथिक सहायता की बदौलत किसानों ने राज्य में किसानी की पंदावार 
में ५,६०,००० टन की वृद्धि कर दिखाई । 
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जम्मू-काश्मीर 
श्रन्न की वसुली का तरीका, जो मुजवाजा कहलाता था ओर जिसमें 
किसान को लगभग सारी पंदावार दे देनी पड़ती थी, मिटा दिया गया है । 


भारत सरकार को सहायता से श्रनाज का समचित भण्डार तंयार कर 
लिया गया है, श्रौर राज्य सरकार खेती और नहरों के निर्मारण को अपने काये- 
क्रम में सबसे पहला स्थान दे रही हे । 


मध्य भारत 
काफी ग्रधिक नयी जमीन तोड़ ली गयी है, कोई ५,००० नए कुएं बना 
लिए गए हें और पुराने कुशों की मरम्मत को जा रही है। 


धान की खेती का जापानी तरीका अपनाया गया है और जहां पहले साधा- 
रण रूप से कोई १५ मन प्रति एकड़ धान पंदा होता था, वहां एक जगह १२० 
मन प्रति एकड़ हुआ जो कि एक अभूतपूर्व बात हे । 


फसलों को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिये दवा छिड़कने के केन्द्र 
खोल दिये गये हूं । गन्ना, लम्बे रेशे को कपास, धान और दालों की किस्म 
सुधारने के लिए पड़ताल की जा रही है । 


समालगुजारी की सब जगह एक-सी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जब 
मध्यभारत राज्य बना था तो पटटेदारी की व्यवस्था कुछ रयतवाड़ी ओर कुछ 
जमींदारी ढंग को थी। श्रब जमींदारो और जागोरदारी दोनों ही मिटा दो 
गयी है । जमीन जोतने वालों को पटटददारो के पूरे श्रधिकार दिये जा रहे हें । 
सध्यभारत आर राजस्थान की सरकारों ने चम्बल नदी का उपयोग करने की 
एक योजना शुरू कर दी है जिसमें भारत सरकार उनकी सहायता कर रही 
है। इस पर ४६ करोड़ ३० लाख रुपया खन्‍्च होने का अनुमान है। इससे 
१२,००,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी श्रौर २,००,००० किलोवाट बिजली 
पदा होगी। 


ख' भा६ग 


कोलार की सोने की खानों के क्षेत्र में और बंगलोर, सेंसर ओर दावन 
गिरि नगरों में कानन द्वारा जो राशन व्यवस्था जारी थी, समाप्त कर दी 
गयी । 


अधिक श्रन्न उपजाओ्ो' आन्दोलन में २४ बड़े श्रोर १,१५६ छोटे तालाब 
गहरे किये गये है श्रौर सुधारे गये हें । 


जापानी ढंग से धान की खेती करने वालों को २०,००० टन गअ्रमोनियम 


सलफेट इस झा पर बांटा गया कि कुछ हो समय बाद वे उसका दाम चुका 
देंगे । 


पष्स्‌ 
ग्राला मिलकियत उन्मलन कानन, पटटेदारों को मिलकियत देने वाला 
कानन और पट्टेदारी और खेती को भूमि का कानून १६५३-५४ में लाग हुए । 
इन काननों का उह इ्य पटटेदारों की दशा सुधारना हे। उन्हें बेदखवली से बचाया 
जायगा और जिस जमोन पर वे खेती करते ह उसे ख़रीद सकने का श्रधिकार 
दिया जायगा । इस वर्ष चकबन्दी और भमि सम्बन्धी कागजों के कार्यालयों 
को मिलाकर एक कर दिया गया है जिससे कि का्य-कुशलता बढ़ जाय । 


राजस्थात 
पिछले तीन सालों से किसो न किसी क्षेत्र में श्रभाव का कष्ट चला आा 
रहा है । इससे सहायता के हिसाब में भारी खर्च करना पड़ा है। 


१६५३-५४ में, सहायता के लिये ४७,८६,००० रुपये देने के श्रलावा 
सरकार ने ६३,००,००० रुपया तकावी कर्ज दिया। केन्द्र सरकार ने भी 
४७,६३,०००, रुपया कजजं के 'झश्ोर ४,३३,००० रुपया श्रन॒दान के रूप में. 


दिया है । 


सोराष्ट्र 
भूमि के सम्बन्ध में दो महत्वपुरं कानून बनाये ग्यये हु: पहसे कानन से 
किसानो की पेदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी श्र दूसरे से जमीन जोतने वाले 
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को जमीन पर स्वासित्व का श्रधिकार मिल जायगा । 


राज्य की १३ सिचाई योजनाश्रों में से रंगोला, सरजवाडी और भोमदाद, 
पिछले साल पुरी हो गयी थीं। चालू वर्ष में ब्रह्माणी और गिर की सिचाई 
योजनाएं पूरी कर दी गयीं । ससोई, मालन, पना, और मोज की सिचाई योज- 
नाओों में बांध बनाये जा चके हे ओर नहरें बनाई जा रही हे। मध्यम और 
छोटे दर्जे की २२ सिचाई योजनाओं पर भी काम शुरू हो गया हे । 


माल इलाके की पानी पहुं चाने को कई योजनाएं पूरी हो गई हे और 
सुभाष पाटन को पीने का साफ पानो पहुँचाने को एक श्रोर योजना लागू 


हो गई हे । 


तिमरुवांकुर-कोचीन 
केन्द्र द्वारा और ग्रधिक चावल मिलने की बदौलत १६५३-५४ में जनता 
को श्रोर चावल देना श्रोर चावल को श्राम बाजार दर घटाना सम्भव हो 


सका है । 


जहाँ तक बड़ी-बड़ी सिचाई-योजनाञ्रों का सवाल है, दक्षिण को पेरिचनी 
योजना प्रो हो गई है। अन्य ५ योजनाएं श्रर्थात्‌ नेयर, कुटटनाद, पीचि, 
वडक्‍्कनचेरि और चलकुडि भी सन्‍्तोष जनक प्रगति कर रही हूं । 


पानी उलीच कर सिंचाई करने के कोई ३७ केन्द्र २४,००० एकड़ की 
सिचाई कर रहे हैं । उस १,००,००० एकड़ भूमि में से पानी निकालने के लिए 
जो डबी पड़ी है, बिजली पहुँचाई जा रहो है । 


जहाँ तक घनी खेतो का सवाल हे हड॒डी, मृंगफली की खलो, सुपर फास्फेट, 
राक फास्फेट इत्यादि प्रभावशाली खादें बांटने को भारो कोशिश को जा रहो 
है। हर साल कोई १६,००० टन खाद, जो ५,००,००० रुपये की होती है, 
किसानों को फसल की जमानत पर कर के रूप में दी जा रही है। श्रच्छी तरह 
खाद देने से धान को पंदावार में १५,००० टन को वद्धि हुई है । 
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१६५३-५४ में राज्य भर में प्रच/र किया गया कि किसान धान कि खेती 
का जापानो ढंग श्रपनाएं । 


5. 


शक्ता 


3» 
6 


अदरावा 
पिछले दो वर्षों में ४,२०० प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। विद्याथियों को 
संख्या में २ लाख से भी अधिक की वद्धि हुई है। 


२८,००० प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए बुनियादी शिक्षा के ५०० केन्द्र 
खोले गए हूं । 


जम्मू और काश्मीर 

सब कक्षाओं में शिक्षा बिना शुल्क के देने की व्यवस्था कर दी 
गई है । अब्दुल्ला सरकार ने गर-सरकारी शिक्षालयों के जो अ्रनुदान बन्द कर 
दिए थे, उन्हें फिर जारी कर दिया गया है । जिन दिनों अनुदान बन्द रहा उन 
दिनों का बकाया अनुदान भी चुकता किया जायगा। श्रनेक नए गेर सरकारों 
शिक्षालयों को भी दान दिए गए हे । लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत से 
स्कूल और इनके अलावा ६ कालेज भो चाल वर्ष में खोले जा रहे है | आधुनिक 
आथिक ओर सामाजिक प्रवत्तियों को दृष्टि में रख कर सब कक्षाओं में शिक्षा 
की नए सिरे से व्यवस्था करने के प्रइन पर विचार करने के लिए एक समिति 
नियुक्त को गई है । जम्म में स्त्रियों के एक शिक्षालय को सरकार ने श्रपने 
अधिकार में लेकर स्त्रियों का डिग्री कालेज बना दिया है । 


डोगरी, काइमीरी ओर लद्वाखी आदि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के 


उपाय खोजने के लिए समितियाँ बन) दो गई ह ताकि श्रागे चल कर प्रारम्भिक 
शिक्षा विद्यार्थो की मात-भाषा में ही दी जा सके । 
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कोई २४५० प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हे । इनमें श्रध्यापकों को पहले 
से ऊंचे वेदन दिए जाएंगे। १६५४-५५ में शिक्षा पर ७० लाख रुपया खर्च 
किया जायगा । 


मध्य भारत 
राज्य में ६०१८ शिक्षालय हैं और सरकार की कुल श्रामदनी का लगभग 
छठा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस वर्ष १५ करोड़ रुपए से ऊपर 
के बजट में २,४३,५५,२४० रुपया शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है । 


शनिवाय॑ प्रारम्भिक शिक्षा की योजना १० और कस्बों में तथा €०० से 
ऊपर गांवों मे भी ताग कर दी गई है । सब प्रारस्भिक सस्‍्कलों को ब॒नियादो 
सस्‍्कलों मं धीरे-घोरे बदल देने की योजना को भी सरकार कार्य रूप दे रही है । 
कोई €० भ्रारम्भिक सकल इस प्रकार बदले भी जा चुके हें। श्रध्यापकों को 
सिखाने के लिए ४ बुनियादी ट् निग सकल खोले गए हैं। राज्य के विभिन्‍न 
स्कलों ओर कालेजों भें विद्याथियों को संनिक शिक्षा दी जा रही है । 


बच्चों की शिक्षा के लिए मोंटिसरी पद्धति के आधार पर २५ शिज्ञु 
मन्दिर खोले गए हू । 


प्रिछले वर्ष ४६० स्कूली इमारतों के निर्मारण के लिए सरकार ने 
७,८०,००० रुपया वितरित किया । 


मंसूर 
मसूर की नयो धंधे सिखाने वाली संस्था इस वर्ष से काम करने लगेगी। 


ग्राम क्षेत्रों में २०० प्रारम्भिक स्कूल और ५० समाज शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे । 


बिलारो जिले के सात ताल्लुके मंसूर राज्य में मिला दिए जाने के कारण 
४७२ निम्न प्रारम्भिक स्कूल, २६ उच्च प्रारम्भिक स्कूल, १६ हाई स्कूल श्रौर 
३८ प्रोढ़ साक्षरता स्कूल मंसूर राज्य के शिक्षा विभाग के भ्रधीन भ्रा गए हे । 
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मेंसूर सुधार समिति की शिफारिश पर मिडिल स्कूल श्रोर श्रपर प्राइमरी 
यब्लिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हें । 


टेकनिकल शिक्षा संचालक का नया पद स्थापित किया गया है । 


63 
१६५३-५४ में २ अध्यापकों वाले २१४ झोर १ अ्रध्यापक वाले ६६६ 
प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। प्रारम्भिक सस्‍्कलों को कुल संख्या श्रब १,८३४ हे, 
श्र्थात्‌ वर्ष के आरम्भ में जितनी थी उससे लगभग दुगनी। स्कूलों को साज- 
सामान और फर्नोचर खरीदने के लिए ग्राथिक सहायता दी गई हे । 


भादसों ओर धरी के सामहिक विकास क्षेत्रों में छोटे बुनियादी स्कूल 
खोले जा रहे हे । बुनियादी शिक्षा सीखे हुए शअ्रध्यापकों की कमी नाभा में 
सरकारी बेसिक ट्र निग इंस्टीट्यूट खल जाने से दूर हो जायगी ऐसी आशा है । 
१५ हाई सस्‍्कलों को अ्रतिरिक्त अध्यापकों और फर्नीचर की व्यवस्था को गई है, 
इन पर €७,००० रुपया ख् किया जा रहा हे । 


ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूल खोलने के लिए ६१ इमारतें बनाई गई 
हैं । हर इमारत की आधी लागत सरकार ने श्रोर आधो गांव वालों ने दी हे । 


राजस्थान 
टेकनीकल और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इस समय १८ कालेज 
खोलें गए हे । इनके अलावा कोटा, सवाई-माधोपुर और उदयपुर में तोन कृषि 
क्सल हें जिनमें शिक्षा का समुचित साज-समान हें । 


सरकार माध्यमिक शिक्षा को अश्रपनाी योजनाओों को शक्ल दे रही हे । 
राज्य सें सामाजिक ओर प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। रात्रि-कक्षाप्रों 
झोर लघुकालीन टूर निग कम्पों का भी आ्रायोजन हो रहा है । 


सोराष्ट्र 
शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। #६५३-५४ में ४५० प्रारस्भिक 
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स्कूल खोले गए श्रौर ६० नई इमारतें बनाई गईं | माध्यमिक शिक्षा के विकास 
के लिए ऐसे स्कूल खोले गए हें जिनमें अनेक प्रकार को शिक्षा दी जाती है + 
५०० प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए हैँ जिनमें से हर एक में छोटा-सा पुस्तकालय 
ओर वाचनालय है । 


ऊंचे दर्ज को टेकनीकल शिक्षा देने के लिए मोरवी इन्जीनिर्यारग कालेज 
को डिग्री कालेज बना दिया गया हे । 


तिरुवांकु र-कोचीन 

राज्य में ५३.७६ प्रतिशत साक्षरता है। कुल आबादी में १७ लाख से 
अ्रधिक स्कूल जाने वाले बच्चे हु। ५ से १० वर्ष की आयु के कूल बच्चों का 
६५ प्रतिशत भाग सकल में पढ़ता हे । कालजों में विद्याथियों की कुल संख्या 
२५ हजरर है । डाक्टरो, इंजीनिर्यारेंग और अन्य टेकनीकल शिक्षा के कालेजों 
को मिलाकर कुल ४५ कालेज, ५५२ हाई स्कूल, ७६२ मिडिल स्कूल ४१३३ 
प्रारम्भिक स्कूल ओर कोई १७० विशेष स्कूल ह। ३६ नए प्रारम्भिक रक्ल, 
२० मिडिल स्कूल, € हाई स्कूल, और दो अध्यापक ट्रेनिंग स्कूल, भी खोले 
जायेंगे । वर्तमान टेकनीकल शिक्षालयों में से ४ का केन्द्रीय सरकार की योजना 
के भ्रनुसार विकास किया जायगा। संविधान के निर्देशक सिद्धान्‍्तों को कार्य 
रूप देने के उह इय से सरकार ने १६५४-५४ के स्कलो वर्ष से मिडिल स्कूल 
की पहली दो कक्षाग्रों की फीस माफ कर दी । 


समाज शिक्षा में €० समाज शिक्षा केन्द्र निरुभ्रनंतपुरम्‌ के प्रोढ़ शिक्षा 
ट्र निग केन्द्र से सोखे हुए संचालकों के ग्रधीन उपयोगी काम कर रहे हें । 


लाउडस्पीकर और सिनेमा से शिक्षा देने वालो दो टोलियां बनाई गई 


हे जिनमें से एक चलती-फिरती टोली है और दूसरी का कार्यालय ट्र निग केन्द्र 
मेंहे। 


श्ध्द्८ 


ख' भाग 


सावेजनिक साास्थ्य 


टेदराबाद 
सरकार ने जच्चा-बच्चा के हित की एक योजना मंजर को हे जिस पर 
४,४५ लाख रुपया सालाना खच होने का श्ननमान हे । 


ग्रस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए यर्थेष्ट जगह न होने के काररण 
हैदराबाद और सिकदराबाद के शहरों में यह आन्दोलन चलाया गया है कि 
मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाय । $ 


हेदराबाद सरकार भारत सरकार की राष्ट्रीय. मलेरिया-निरोध योजना: 
में भो सक्रिय योग देरही है । 


जम्मू और काश्मीर 
राज्य की डाक्टरी-व्यवस्था का बहुत काफो विस्तार किया गया है ओर 
दवाओं तथा अन्य डाक्टरी सामान के लिए उदारता के अनुदान दिए गए हें। 
विभिन्‍न डाक्टरो संस्थाओं में कर्मंच्वारो भो बढ़ा दिए गए हूं । तपेदिक के 
मरोजों के लिए बतोत में एक चिकित्सालय खोला गया है और जम्म ओर 
श्रीनगर के क्षय अस्पतालों में ओर अधिक मरीजों के लिए जगह को जा 
रही है + 


ग्यारह यूनानी और आयुर्वेदिक ऋपधालय खोले गए ६&। श्रीनगर के 
मुख्य ग्रस्पताल को ग्रमीराकदल से कर्रानगर ले जाने के कारण ग्रमीराकदल 
के निवासी डाक्टरी सहायता की सुविधाओं से दंच्चित हो गये हु । इसलिए वहाँ 
के पुराने श्रस्पताल के भवन में एक ओषधालय खोल दिया गया है । 


स्ट प्टोमाइसिन आदि दवाएं खरीदने के लिए सामान्य अन॒दानों के 
ग्रतिरिक्त ७५,००० रुपये का एक विशेष भ्रनुदान दिया गया है । बी. सी. जी- 
आ्रान्दोलन तेज किया गया है। ५०,००० से अधिक लोगों का परीक्षरण करके. 
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उनमें से कोई ३५,००० को टीका लगाया जा चुका है । डाक्टरी नर्सो श्रौर 
सहायकों को विशेष टू निग दी जा रही है । 


जम्म्‌ में मलेरिया और गुप्त रोगों को फंलने से रोकने के उपाय हो 
रहे है । 


मध्य भारत 
राज्य की कुल झ्रामदनी का ६ प्रतिशत से श्रधिक्र अंश जनता को डाक्टरी 
सुविधा देने पर खर्च हो रहा है। राज्य सरकार डाक्टरी और प्रारोग्य के 
हिसाब में 5० लाख सालाना खर्च करती हे । 


राज्य में कुल ५६७ डाकटरी संस्थाएं हू। उनके श्रलावा एक श्रोषधालय 
ग्रोर बीमार बच्चों के लिए एक श्रनाथालय है। सभी जिला प्रधान कार्यालयों 
के अस्पतालों से आधुनिक साज-सामान है। इनके श्रलावा राज्य में २५७ 
ग्रायुवंदिक औौषधालय हे । हर ग्राम पंचायत को दवाओं के बक्से दे दिए गए 
हैं और गांवों में हाट लगने के दिनों पर दवा बाटने का प्रबन्ध कर दिया गया है । 
अधिकांश गाँवों में बी. सी. जो. के टीके लगाए जा च॒के हें। १७ लाख 
श्रादर्ियों का श्रभो तक परीक्षरप हुआ है जिनमें से ५ लाख को टीका लगाया 
गया है । 


मंसूर 
ग्रासक्षेत्रों को सेवा के लिए १३५ आररोग्य दलों का एक जाल बन दिया 
गया हे । राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना से, जो नवम्बर १६५३ में श्रू हुई 
थी, श्राशा है कि साढ़े तीन वर्ष के समय में ५० लाख आदमिथों को मलेरिया 
से बचाया जा सकेगा। 


राज्य के चार बी. सी. जी. दलों ने १७ शहरों और १,१६७ गावों में 
जाकर ३,१८,४३४ ग्रादमियों को टीके लगाए । 


१६४३-५४ में श्रोषधालयों श्रोर श्रस्पतालों की संख्या ४६३ से बढ़ कर 
५०६ हो गई । इनमें से ८० ग़तिशत से श्रधिक ग्राम क्षेत्रों में सेवा कर रहे है 
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ओर कोई ८० संस्थाश्रों में श्रोरतों श्रोर बच्चों का ही इलाज होता है। १६५४ 
में ६ श्रोषधालय और ६ श्रस्पताल खोले गए । बंगलौर के पाणलों के श्रस्पताल 
को मानसिक श्रोर स्नायविक रोगों में शोघ करने और ग्रेजुएट डाक्टरों को 
ट् निग देने के उपयुक्त बना दिया जायगा। 


पप्स्‌ 
५ नवम्बर १६५३ को ज्य में एक नया डाक्टरी कालेज खोला गया 
जिसमें ३०० विद्यार्थो हर साल पढ़ सकते है । 


नर्सों का एक होस्टल श्रौर राजेन्द्र श्रस्पताल बन कर पूरा हो गया है। 
संगरूर के मुख्य श्रस्पताल में तपेदिक के इलाज के लिए २६,००० रुपया मंजर 
किया गया है। डालमियां दादरी के नागरिक अस्पताल का निर्माण पूरा हो 
चेका हे जिस पर ८० हजार रुपये की लागत आई है। धर्मपुर के तपेदिक 
अस्पताल और भटिण्डा के नागरिक श्रस्पताल में नए वार्ड खोल दिए गए हूं । 


टापा, गोबिन्द गढ़, नल गढ़, रानीपुर, तालबन्दी, साबो, कनोना, जुलाना 
ओर राजपुरा में जच्चा-बच्चा और शिश्ष हितकारी केन्द्र भी खोले गए हे । 


सोराष्ट्र 
पोरबन्दर श्रोर लिसम्डी के श्रस्पतालों में जच्चा-बच्चा विभाग में ११० 
स्थानों का श्रौर प्रबन्ध कर दिया गया । जूुनागढ़ में विइलेषण करने वाली 
'एक प्रयोग शाला स्थापित की गई है । 


घर घर डी. डी. टी. छिड़कने का प्रचार किया गया और मलेरिया 
निरोधक दवाएँ मुफ्त बाँटी गइईं। सोराष्ट्र में बो. सी. जी. के टीके लगाने 
लगाने वाले तोन दल काम कर रहे हें और ३,२३,२२२ श्र।दमियों का ट्यूबर 
कुलोन परीक्षण हो चुका हे । 


पोरबन्दर श्रोर लिम्डी में जच्चा-बच्चा हितकारी केन्द्र खोले गए हें। 
मानवदार के सामूहिक विकास क्षेत्र में ग्राम वासियों के आरोग्य के लिए एक 
केन्द्र खोला गया हे । 


हर 
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गाँवों में, छोटे मोटे रोगों की चुनी हुई श्रायुवेंदिक दवाश्रों के बक्से बाँटे 
जा रहे हें । श्रब तक ३६६ बक्से बाँटे जा चके हे । 


एक आयुवे दिक पुस्तकालय भी खोला गया है । 


दूर-दूर के गांवों में डक्‍्टरी सहायता पहुचाने के लिए एक एक चलते- 
फिरते डाकखान का प्रबन्ध किया गया है । 


तिरुवांकु र-कोचीन 
मलेरिया निरोध संगठन को कार्य कुशलता की बदौलत उन पहाड़ी प्रदेशों 
में जो अब तक मलेरिया के घर समझे जाते थे, और जहां आबादी नहीं थी, 
नए-नए गांव बसते जा रहे हैं। 


मलेरिया और फाइलेरियासिस को फंलने से रोकन के उपायों पर जोर 
दिया गया हे । 


क्षय के इलाज की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बड़े-बड़े अस्पतालों में 
तपेदिक के श्रलग वार्ड खोले जा रहे हे । हाल ही में एक प्रमुख तपेदिक श्रफसर 
नियुक्त किया गया है जो तपेदिक में सहायता और उसके नियन्त्रण के सारे 
काम की देख-भाल करेगा । 


बी. सी, जी. का आन्दोलन त्रिचर जिले में मई १६५३ में पूरा हो 
गया था। अब वह कोट्टायम और क्वीलोन के जिलों में जारो हे । 


१६५३-५४ में २० जच्चा-बच्चा ओर शिशु हितकारी केन्द्र शुरू किए 
गए जिससे कि कुल केन्द्रों की संख्य २५१ होगी । मेडिकल कालेज जनरल. 
ग्रस्पताल, जिसमें ४५० मरीजों की जगह है, इस वर्ष चाल हो गया । 


ख' भाग 


श्रम 


टेदराबाद 
राज्य के २४ शहरों में दुकान-कानून लागू किया जा चुका हे । १६५३-५४ 
में ४० हज़ार दुकानों का निरीक्षण किथा गया, १,०२३ मुकदमे दायर किए 
गए और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को ग्रेच॒ुइटी के रूप में ८५,६०० 
रुपया दिया गया । कई प्रकार के कमंचारियों और उनके शग्राश्चितों को चोट- 
चपेट के और दुघेटना से मृत्यु के मुआवजे में ३ लाख रुपया चुकता किया 
गया ॥ 


सरकार ने एक न्‍्यनतम मजदूरी कमेटी बनाई हे जो सड़क बनाने वाले, 
बीडी और बटन तंयार करने वाले, घमड़ा साफ करने वाले, और खेती करने 
वाले मजदूरों के लिए मजदूरी सुभाएगी । 


राज्य के १३ भ्रन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में मजदूरी का सुझाव देने के लिए 
बोर्ड बना दिए गए है । 


श्रम विभाग ने मालिकों को मजदूरों के हित के कानून मानने पर मज़दूर 
तो किया ही है, साथ-साथ मज़दूरों के रहने, बच्चों की शिक्षा श्रोर मनोरंजन 
के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनो ह॑ उनको भी कार्य-रूप देना शुरू किया है। 


जश्म-काइमीर 
श्रोद्योगिक मजदूरों की समस्याश्रों पर विचार करने के लिए एक कमेटी 
'नियुवत की गई है। मजदूरों को रहने की बेहतर सुविधाएं देने के लिए वर्तमान 
कानूनों में रियायतें की जायेंगी । 


नगर क्षेत्रों में इस बात को पड़ताल की जायगी कि कुल कितने श्रादमी 
बेरोजगार हें श्रौर कितने श्राधे रोज्ञगार से लगे हुए हें। इसके बाद इस जात- 
कारी के आधार पर बेरोज़्गारो दूर करने की योजनाएं बनाई जायेंगी । 
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मध्य भारत 
भारत सरकार ने श्रम सम्बन्धी जितने कानून निकाले हें उनमें से लगभग 
सब मध्य भारत में लाग हो चुके हें । कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरों निश्चित 
कर दी गई है । 


कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड कानून लागू कर दिया गया है जिससे कोई 
४० हजार मजदूरों का हित होगा । श्रौद्योगिक मजदूरों के लिए मकान बनाने 
की तोन श्रलग-प्रलग योजनाएं हू । उनमें से दो, जिनमें मध्य भारत के विभिन्‍न 
उद्योग केन्द्रों में १,८५२ मकान बनाने को व्यवस्था है, करीब-करीब पुरी ही हो 
चुकी हें। तोसरी को, जिसे हाल में ही भारत सरकार ने संजर किया है, 
कार्यान्वित किया जा रहा है । 


चार महत्वपूर्ण श्रौद्योगिक नगरों में श्रम हितकारी केन्द्र खोले गये हे, 
जिसमें खेल-कद, डाक्टरी सहायता, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि के अ्रतिरिक्त मजदूरों में 
सांस्कृतिक और सामाजिक कामों के लिए सभा-संगठन भी किए जाते हैं। समज- 
दूरिनों के लिए इन्दौर श्रौर ग्वालियर में जच्चा-बच्चा घर खोले जा रहे हें 
जहाँ परिवार-श्रायोजन के बारे में भी निर्देशन किया जायगा। 


मंसूर 
मंसूर मज़दूर मकान कानून के श्रधीन जो मजदूर मकान-कारपोरेशन 
बनाया गया है, वह भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। श्रोद्यौ- 
गिक मज़दूरों और मध्य वर्ग के लोगों--दोनों के लिए मकानों की व्यवस्था 
करने के वास्ते एक मकान बोड स्थापित किया जायगा । 


के 0 
पटियाला के फंक्टरो प्रदेश में श्रौद्योगिक मजदूरों के लिए ५० मकान' 
बनाने का विचार है । ३० मकान बन भी चुके हें। पेप्सू के दो उद्योग शिक्षा 
केन्द्र फगवाड़ा श्रोर नाभा में बने हुए हैं। एक में ११२ और दूसरे में १२८ 
सीटें ह। 
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धान, दाल, श्राटे की मिलों में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी” 
निश्चित कर दी गई है । 


१६५३-५४ में १६ फंक्टरियों में कमंचारियों का प्राविडेंट फंड लागू कर: 
दिया गया है । श्रव॒ तक ४,१५१ मजदूरों का इस योजना से हित हुआ है।. 
सालिक ओर मजदूर दोनों मिलकर महीने में करीब ४१,००० रुपया देते हे । 


राजस्थान 
३१ शहरों में सप्ताह में एक दिन को छट्टी अनिवार्य कर दी गई है। 
मजदूर यूनियन बनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है झ्ौर ७७ यूनियने 
रजिस्टरशुदा भी हो चुकी हू। इनके अलावा फंक्‍्टरी कानन के श्रधीन 
४२५ फंक्टरियां भी रजिस्टरशुदा हुई हे जिनमें कुल मिलाकर ३३,८८३ मजदूर 
नोकर हे । 


सोराष्ट्र 
राज्य में लगभग ६०० रजिस्टर्ड फेक्टरियां हे । इनमे से ५७५ को लाइ- 
सेन्स दिए जा चुके ह। सात प्रकार की अनुसूचित नौकरियों में न्‍्यनतम सज- 
दूरी निश्चित कर दी गई है। रजिस्टड मजदूर यूनियनों की कुल संख्या १४० 
के निकट थी, जिसमें लगभग ३२ हजार मज़दूर सदस्य थे। २७ यूनियनों का 
रजिस्टर शन या तो रद कर दिया गया हे या वापिस ले लिया गया है । श्रब 
केवल ११३ मजदूर यनियनें हें श्रोर कुल सदस्य संख्या २७,००० है । 


राजकोट के काम दिलाऊ दफ्तर में नोकरो के इच्छुक ३,००० मज़दूरों 
के नाम दर्ज किए गए है । 


तिरुवांकु र-कोचीन 
समभोता विभाग ने कुल ३,५४० श्रोद्योगिक झगड़ों को हाथ में लिया 
जिनमें से ३,३०५ मित्रता से निबटा लिए गए और ७३ पंचों के सुपुदे कर 
दिए गए । 


मालिकों से मज़दूरों के लिए आराम घर, भोजन घर, वाचनालय, खेल-. 


श्झप 
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कद और डाक्टरी ग्रादि को सुविधाएं दिलवाई गई हें । २५० या श्रधिक कर्म- 
चारियों वाली फंक्टरियों में कंन्‍्टीन खोलने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको 
भो कड़ाई के साथ लाग किया गया है । 


मजदूर यूनियनों की संख्या ५८१ से बढ़कर ६२३ हो गई है। बगानों 
और बीड़ी और काज के उद्योंगों में कम करने वालों के लिए न्यूनतम मज़दूरी 
“निर्धारित कर दी गई हे । 


० 
उद्याग 
हैदराबाद 
राज्य में ६ ट्र निग केन्द्र खोले गए हँ जो अनेक प्रकार के खरेल उद्योगों 
का काम सिखाते हैं और उत्पादन के श्राधुनिक तरीके दिखलाते है । 


! 


3 


कुछ क्षेत्रों में तांब की धातु का पता लगाया जा रहा है। सिगारेनो की 
कोयला खदानों पर एक नया बिजलीघर बनाया जा रहा है । इस समय राज्य की 
ये ख़दानें कोई १३ लाख टन कोयला पंदा कर रही हें । जब बिजलीघर काम 
शुरू कर देगा तो उत्पादन २० लाख टन तक पहुँच जायगा । 


झ्रौद्योगिक ट्स्ट फंड ने स्थानीय उद्योगों और वम्बई की दो कम्पनियों ने 
१११.३६ लाख रुपये के हिस्से ले रख हे । ग्रब तक २१३.२६ लाख रुपया 
कज्ञ के रूप में दिया जा चका है । 
१६५३ में ३.५ करोड़ रुपये के मुल्य के खनिज का उत्पादन हुआ । 
जम्म्‌ काश्मीर 


पर्यंटल राज्य के मुख्य उद्योगों में से एक है । सरकार ने यात्रा की और 


१७६ 


सातवाँ वर्ष 


छूट दे दी है। सरकार बुनकरों को मशीनें खरोदने के लिए रुपये की मदद 
भी दे रही हे । 


ग्रामोद्योग के विकास में सहायता देने के लिए एक ग्राम उद्योग समिति 
बनाई गई है, जिसे २५ उद्योगों के विकास की खातिर ३ लाख रुपया दे दिया 
गया है । 


मेसूर 

घरेल्‌ उद्योगों के, विशेष कर खादी और करघा-वरत्र उद्योग के विकास पर 
खास ध्यान दिया जा रहा है। इस समय राज्य में घरेल उद्योगों के ३१ केन्द्र हे । 
भारत सरकार ने इन उद्योगों के विस्तार के लिए ५८,५०० रुपया अ्नन॒दान के 
रूप में दिया है। सरकार ने भ्रपनी अ्रधिकांश जरूरत के लिए हाथ का 
बना कपड़ा खरोदने की आज्ञा दो है। सरकार को सेस फंड से १०.१३ लाख 
रुपया मिला है जो करघा बसत्र उद्योग के विकार की योजनाश्रों पर ख् किया 
जायगा । हाथ के बने कपड़े को बिक्री कर से भी छठ दी जा रही है । 


राज्य की ओौद्योगिक उन्‍नति के लिए सरकार ने ग्राम झद्योगीकररणः 
योजना राज्य के सब जिलों में लागू करने का निश्चय किया है। १६५४-५५ 
के बजट में इस योजना के लिए १६ लाख रुपया रख दिया गया है। 


के 

कलाओं और दस्तकारी के विकास के लिए घुरी के सामहिक विकास 
कार्य में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में कुछ योलनाओं को कार्य रूप दिया 
जा रहा हैं ।|जन पर ५,४०,००० रुपया खर्च होसे का अनमान है । निम्नांकित 
उद्योगों में गति लाने के लिए भी योजनाएँ बनाई गई हे: साइकिल के हिस्सों 
का निर्माण, जूते शोर चमड़े के भ्रन्य सामाल, सरल प्रकार के गरित के यंत्र, 
खेल-कूद की चीजे, शीश का सामान और ताले, और वटईगीरी और चमड़े. 
को सफाई ॥ 


समालेर कोटला में एक करघा वस्प्र उद्योग केन्द्र खोला गया है जिनमें 
बुनाई के नए ओर भ्रच्छे तरीके बताए जाते हैं और नियमित 'रूप से ट्रं निंग दी; 


श्छ८ 


ला भाग 


जाती है । यह ट्निग लेते के लिए १०४ लोग केन्द्र में दाखिल हुए हे जिनमें 
से ७२ को ट्निग पुरो भी हो चुको है। इन केन्द्रों में अलग-अलग तरह के 
कपड़ों में,--जसे पापलीन, टिविल ओर कमीज़ के कपड़े और त/लिए--बीस 
नयी डिज्ाइनें निकाली गई हूं । 


राजस्थान 
मई १६५३ में सवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग लिमिटेड ने एक सीमेंट 
फंक्टरी शुरू की । इस फंक्टरी में हर महीने १० हज्ञार टन सीमेंट तेयार हो 
सकता है । राज्य में सीमेंट फंक्टरियों की कुल उत्पादन-शक्ति श्रब ३५,००० 
टन प्रति मास हो गई हे । 


बनस्पति तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तेल और खली के 
निर्यात-कर को ५० प्रतिशत घटा दिया गया हे । 


खादी और श्रन्य ग्रामोद्योगों के विकास की अनेक योजनाएँ चाल हू । इन 
उद्योगों में मशीनों श्रोर आधुनिक प्रण्णशालियों का भी उपयोग करने का 
इरादा है । 


सो राष्ट्र 
राज्य सरकार ने एक ऑद्योगिक-पित्त-कारपोरेशन स्थापित किया हे । छोटे 
कारखानों की जरूरतें सोराष्द्‌ का छोटे पमाने के उद्योगों का बोर्ड पूरा करेगा। 
यह बोर्ड इसी साल बनाया गया है और इसका काम छोटे उद्योगों के विकास 
के बारे में सरकार को परामर्श देना भी हे । 


खादी और ग्रामोद्योगों की देखभाल के (लए सोराष्ट्र खादी और 
ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना पगे गई है । 


छोरे पत्नाच फे उद्योगों की उनन्‍्तति के लिए एफ भारी योजना शुरू का गई है 
जिसके लिए ८,००,००० रुपया श्रलग रख दिया गया है। सोराष्टर करघा 
बोर्ड इसो दर्ष बनाया गया श्रोर करघे पर कपड्ढा बनने का एक आधुनिक 
केन्द्र भी शुरू किया गया है। छोटे पेमाने के उद्योगों श्रौर करधा बुनकरों का 
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तेयार माल एक एम्पोरियम द्वारा निकाला जायगा जो राजकोट में स्थापित 
किया जा रहा है। 


तिरुवांकु र-कोचीन 
उद्योगों के खर्च के लिए पूंजी देने को एक करोड़ रुपये की पूंजी से एक 
शग्रोद्योगिक-वित्त-का रपोरेशन बनाया गया हे। पूंजी का ५० प्रतिशत सरकार 
देगी । कारपोरेशन ने १ दिसम्बर १९५३ को काम शुरू किया श्रोर वह अभी 
तक चार कज़ें भी मंजर कर चुका है जिनकी कुल राशि १२ लाख रुपया है । 


श्रमिकों के हितों को रक्षा के लिए सरकार ने कुछ श्रौद्योगिक संस्थाओं 
को, जो बन्द हो गई थीं, श्रपने अ्रधिकार में ले लिया है, जसे त्रिचर की 
सीताराम स्पिनिंग और वीविग मिल, और मुलकुन्ततुकाव की महालक्ष्मी काटन 
मिल लिसमिटेड। तिरुअनन्तपुरम की टिटेनियम ग्राक्साइड फंक्‍्टरी में, जहाँ 
उत्पादन स्थायों रूप से रोक दिया गया था, फिर काम शुरू हो गया है । ताड- 
गुड उद्योग सहकारिता के आ्राधार पर फिर से संगठित किया गया है । इस 
उद्योग के मजदूरों की दो केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं और ५० प्राथमिक संस्थाएं 
राज्य के विभिन्‍न भागों में काम कर रहो ह । 


इसी प्रकार नारिपल-रेशा उद्योग भी जिससे तटवर्तो प्रदेशों के कोई 
५,००,००० लोगों को रोज़गार मिला हुआ हे, एक योजना के अधोन विकसित 
किया जा रहा हे जिस पर ६४ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है । मजदूरों 
को बिचवलियों की ज्यादती से बचाने के लिए दो केन्द्रीय संस्थाएं श्र १२० 
ग्राथमिक संस्थाएं बनाई जायेंगी । 


करधघा वस्त्र उद्योग को सहकारिता के आ्राधार पर फिर से संगठित करने 
की एक थोजना तेयार की जा रहो है। इस पर इस वर्ष के अन्दर १० लाख 
रुपया खर्च होने का अनुमान हे । 


तेल पेरना, कोरा घास और रेशे से चटाई बनना, मिट्टी के बतंन बनाना, 
सधुमक्खी पालना इत्यादि श्रन्य घरेल्‌ उद्योगों को फिर से संगठित करने की 
योजनाएँ भी बनाई जा रही हें। 


श्८ष० 


'ख' भाग 


पुनर्वास 


जम्मू ओर काश्मोर 
वज़ीर कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार कुड क्षेत्रों में विस्थापित लोगों 
से पुनर्वास ऋरण की वसूलयाबी रोक दी गई है । पुंछ में विस्थापित परिवारों 
को और कर्ज दिए जा रहे हे जिनकी कुल रक़म ४,५०,००० रुपये होगी । 
विस्थापित व्यक्तियों को मालगुजारों अदा करने से भो घुक्‍त कर दिया गया है । 


४,००० परिवारों के लिए एक बस्ती बसाने का विचार है। पुनर्वास की 
समस्‍यायें निबटाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो सरकार के निर्णायों 
को कार्यान्वित करेगी । 


मध्य भारत 
मध्य भारत के ६८,००० विस्थापितों में से श्रधिकांश फिर से बसा दिए 
गए हूँ । कोई १०,००० लोगों को कर्ज दिया गया है और ३५० परिवारों को 
बसने के लिए ज्ञमीन दी गई है । खेती के लिए भी कर्ज दिया गया है। उद्योग 
धंधे शुरू करने के लिए कज्ञ के रूप में कुल £ लाख रुपया बांटा गया है । 


इन्दोर, उज्जन, ग्वालियर, नीमच, मोरेना, तरना, मनसर, शामगढ़ और 
मानपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिए श्रब॒ तक कुल १,४७३ मकान बनाए 
गए हू । सरकार ने ७६२ पक्‍को दुकानें बनवाई हें ओर विस्थापित व्यक्तियों ने 
अपने साधनों से १,२२८ दृकानें बनाई हे । हरिजनों और आदिवासियों के 
लिए व्यवसाय की शिक्षा देन के केन्द्र खोले गए हं। बनाईनकताई, ताड़गुड़ 
बनाने, बढ़ ई गिरी ओर श्रन्य धन्धों की शिक्षा भी दी जा रहो है। 


मंसूर 


राज्य में कोई ८,४३६ विस्थापित हू जिनमें से ७,७८५ बंगलोौर में, 
५८१ मंसुर शहर में और बाकी अन्य जिलों में रहते हें । 
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लगभग ५४५ परिवारों को दान के रूप में सहायता दी जा रहो हे। हर 
महीने कूल १,२०० रुपया बांटा जाना है । व्यापार ओर दुकानदारी में लगे हुए 
२७७ व्यक्तियों को पुनर्वात्त के लिए कुल २,७८५,८७९६ रुपये १२ आने कर्ज 
के रूप में दिए गए हें। जय नगर, बंगलोर में विस्थापितों के लिए निर्धारित 
२०० जमीनों से ५३ पर मकान बन च॒के हैं श्रौर आवंटित हो चुके हें । इसके 
अलावा ५६ परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई है । विस्थापित 
विद्याथियों को कुल ४६,६४० रुपया पाँच श्राना को रक़म वितरित की जा 
चुकी हे । 


राजस्थान 
लगभग ३ लाख विस्थापितों को बसाया जा चुका है । इसमें से कोई ८० 
प्रतिशत गाँवों में जमीन देकर बसाए गए हे । इनको कुल ६.२८ लाख एकड़ से 
ग्रधिक उपजाऊ भूमि दी गई है। इसके श्रलावा पुनर्वास के लिए कर्ज की शक्ल 
में ४.४५ करोड़ रुपया भी बांटा जा चका है। 


कोई १,०९२ मकान ओर १,३७५ दूकानें और स्टाल बन कर तंयार 
हो चुके हे । ४०० मकान बन रहे हैं। ५५० मकानों और ५४२ दुकानों के 
नक्शें बना लिए गए हे। विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें 
उदारता से पूरी की जा रही हें । विस्थापित विद्यार्थियों के १५७ स्कालों में 
४७५ विस्थापित अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। इन स्कूलों में १३,०८१ 
विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है । निराश्चित स्त्रियों और बच्चों की सहायता 
के लिए विशेष उपाय किए जा रहे ६ । 


विस्थापित लोग को आश्रय देने के लिए जो घर बनाए गए हें उनमें 
रहने वालों को मुआवजे के दावों का आंशिक ५गतान कर दिया गया है । जाम 
नगर में २०८ और राजकोट में ८४ और मकान बनने शुरू हो गए हूं । 
सरकारी इमारतों श्रोर गेर सरकारी मकानों में रहने वाले लोगों को इन 


मकानों में लाकर बसाया जायगा । 


विस्थापित व्यक्तियों को छोटे पेमाने के उद्योग शुरू करने के लिए 
२,००,००० रुपया कर्ज के'रूप में बाँदा गया हैे। जो विस्थापित खेती करने 
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वालों के रूप में बस गए हे उन्हें कुल मिलाकर ५० हज़ार रुपया ऋण दिया 
गया है । विस्थापित विद्यार्थियों को ग्राथिक सहायता देने में ४०,००० रुपया 
खत्न किया गया है । 


ग्रनेक विस्थापित स्त्रियों को नसिग ओर दाई का काम सिखाया गया 
है। मोखी श्र बंत्र मे विस्थापितों को टकनीकल शिक्षा भी दीजा 


रही है । 
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खाद्य ओर कृषि 


ग्रजमेर 
नवम्बर १६५३ में चोनी, मक्का और मिलो पर से राशन हटा लिया 
गया। श्रजमेर ओर राजस्थान के बीच अ्रनाज के आाने-जाने की अनुमति दे 
दो गई हे ताकि खुले बाजार में काफी श्रनाज बना रहे । 


अधिक अन्न उपजाओो' श्रान्दोलन के अ्रधीन कम्प्रेतत की सहायता से 
१०५ पुराने कुएं श्रोर सात पनघट गहरे किये गये है । इसके अलावा ४४२ 
पुराने कुझ्लों को गहरा करने के लिये १,५६,३७५ रुपये का तक़ावी कर्ज़ दिया 
गया है। किसानों में करीब ७,४३६ टन कम्पोस्ट, करीब १,२४० मन गेहूँ का 
उम्दा बीज, ३०० मन अन्य बीज, ६९८ मन अ्रमोनियम सलफेट श्रौर ८० 
मन सुपरफास्फंट बाटा गया है । इस तरह कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया हे । 


भोपाल 
१६५३-५४ में केन्द्रीय ट्र क्टर संगठन ने ४०,०६४ एकड़ ज़मीन तोड़ी । 
मशीनो खेती की बदोलत गेहूँ की झसत प्रति एकड़ उपज ४ मन २२ सेर 
से बढ़ कर १० मन हो गई। नये तालाबों और कुओं की मदद से १५,६०१ 
एकड़ भूमि पर सिचाई होने लगी हे । पुराने तालाब ओर कुएं सुधार दिये गये 
हैं । छोटी नदियों पर बांध भो बाँधे जा रहे हू । 


कृषि विभाग ने किसानों को १८५ टन रासायनिक खाद श्रौर १०४ 
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टन उत्तम बीज दिया है। कम्पोस्ट बनाने का प्रचार करने की योजना भो 
चाल कर दी गई है । 


भोपाल राज्य जागीरदारो उनन्‍्हलन कानून पास कर दिया गया हे जिस 
का उद्द श्य किसानों की उन्नति करना है । 


सच्दझ्रों के बच्चों को काम सिखाने का एक स्कूल खोला गया हे । मछली 
की बिक्री, मछली मारने के लाइसेन्स और मछली मारने के अधिकारी के 
नीलामी से १७,३६८ रुपये की आमदनी हुई । 


१६५३ का भोपाल पंचायत राज कानून राज्य में १५ ग्रगस्त १६५३ को 
लागू किया गया, और राज्य में ५३२ गाँव-सभाएं और ४२ न्याय-पंचायतें 
स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष राज्य में चने और ज्वार का उत्पादन 
१६४६ के १,३४,००० टन उत्पादन से बड़कर १,६६,००० टन हो गया 
झ्रोर राज्य यह दोनों श्रनाज बाहर भेज़ सकने में सफल रहा । 


विलासपुर 
बहुत ही कम पानो बरसने के कारणण मक्का, जोकि राज्य की शुख्य 
फ़सल है, बहुत कम पंदा हुआ । श्रभावग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये पंजाब से 
गेहूं मंगाना पड़ा । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सामूहिक विकास-कायें क्षेत्रों 
में २७०० मन सन ओर अलसी के बोज को हरी खाद, करीब ५७ मन असमोनि- 
यम सलफंट और ३७ सुपर फ़ास्फंट वितरण किया गया । खाद बनाने के कोई 
१० हजार गढ़ें खोदे गये हे श्रोर बहुत से गढ़ चोड़े किये गये है । 


ग्राम सेवकों ने खेती के आधुनिक ओजारों का इस्तेमाल करने के तरीकों 
को दिखाया । ये औजा+र किसानों को उधार दिये गग्रे ह ताकि वे इनको जाँच 


कि ! 


सक 


टिडिडयों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिये द्र-द्र तक दवाएँ 
छिड़की गई है । 


१८४ 


सातवाँ वर्ष 


तीन कृषि प्रदशिनियां श्र फसल प्रतियोगिताएँ की गईं । धान की 
खेती के जापानी तरीके का व्यापक प्रचार किया गया । 


कु है 
१६५३ में मसर को ७ हजार टन और मालाबार को २०० टन चावल 
दिया गधा। १६५४ में ५० हजार टन चावल अश्रर्थात पिछले साल से आठ 
हजार टन अधिक पेदा होने की श्राशा है। इसलिये राज्य के बाहर कमी वाले 
प्रदेशों में १४ हजार टन से अधिक चावल भेजने की योजना बनाई गई है । 


लगभग ८६० एकड़ पानी भरी ज्ञमीन की सिचाई के लिये ४५ नये तालाब 
खोदे गये हें श्रर २६ पुराने तालाब सुधारे गये ह २७ बांधों का निर्मारा और 
सुधार किया गया है श्रोर करीब ७५० एकड़ ऊसर खेती-योग्य बनाया गया है । 


किसान श्रब हरो खाद की उपयोगिता समभने लगे हें । १३ हजार रुपये 
का खाद मिश्ररण ओर हड्डी का चरा किसानों को मुफ्त बांटा गया। सरकार 
ने अपनी तरफ्र से पसे मिलाकर किसानों को सस्ते दामों पर १,१५१ टन खाद 
श्रौर रापायनिक खाद दी है । ८ ग्रास केन्द्रों में धान की खेती के जापानी तरीके 
का प्रयोग किया गया है। सरकारो खेती फार्म में तरह-तरह के चारे और 
ग्रन्य फसलों में प्रयोग किए गए हे । 


दिल्ली 
फसल बढ़ाने के लिए मला, खाद और रासायनिक खाद किसानों को 
बाँटो गयो है । हरी खाद का प्रचार करने के लिये बड़ो मात्रा में ज्वार के बीज 
बोटे गये हे । उत्तम बीजों को कई किसमें भी दी गई है । छोटी छोटी बिखरी 
हुई जमीनों की चकबन्दी ७३ गांवों में प्रो हो चुकी है श्रोर श्राशा है कि 
१६५५-५६ तक सब गाँवों में पुरी हो जायगी । 


खेती के नये और अच्छे तरीकों का प्रचार किया गया है और उनके 
प्रयोग करके किसानों को दिखाया गया है । गोदाम बनाने के लिए लोहा और 
इस्पात श्रोर खेती के लिए ओज्ञार बहु-उपयोगी सहकार संस्थाओ्रों के माध्यम 
से किसानों में बांट गये है । 
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खेती के कीडों और रोगों के निरोध श्रौर नियंत्रण के लिए २.५ लाख 
ऋपया दिया गया है। राज्य सरकार ग्राम क्षेत्रों में मुर्गी पालन के विकास में 
'सहायता देगी । किसानों को उम्दा नस्ल की मुरगियां दी जायेंगी और यशथेष्ट 
टू निग भी दी जायगी । 


हिमाचल प्रदेश 
ग्रगस्त १६५३ में कृषि-विभाग वन-विभाग से श्रलग कर दिया गया। 


टेकनीकल सलाहकार सेवा की स्थापना की एक योजना तेयार की गई 
है, और घधनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पौधों के रोगों का विज्ञान, कृषि शास्त्र, 
भूमि विज्ञान, श्रोर रसायन शास्त्र के विभाग खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा 
है । श्राल और गेहूं की खेती करने वालों को उम्दा बीज दिए गए हे श्रोर धान 
बोनेवालों को जापानी तरीका अपनाने पर राजी किया गया है। खाइयों में 
कम्पोस्ट बनाने और रासायनिक खाद श्रौर हरी खाद इस्तेमाल करने की सलाह 
दी गई है । बाग़ लगाने वालों को कृषि विभाग के बगीचों से १६,५६७ फलों के 
पेड़ दिए गए हे और पेड़ों को कीड़ों से बचाने के उपाय किए जा रहे हें । 


कच्छु 

फसल बढ़ाने के लिए किसानों को १० टन सुपर फास्फेट और ४३ टन 

अग्रमोनियम सलफेट श्रौर बाजरा, ज्वार और धान के नए और उम्दा किस्म के 
बीज दिए गए हें । 


जागीरदारों और बड़े किसानों को बटाई के श्रनाज की जगह अभ्रब॒ नगद 
हूपया भी दिया जा सकता हे । 


१६५३-५४ में बीज, श्रजार श्रौर बेल खरीदने के लिए किसानों को 
'छोटे-छोटे तक़ावी कर्जे दिए गए जिनकी कुल रकम दस लाख रुपया हुई। 


अधिक अन्न उपजाश्रो' योजना के ग्रधीन ५,६५,००० रुपया लगाकर 
करोब ६०५ नए कए खोदे गए । रसालिया, घोड़का, दागला, धनती, कुम्हा- 
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रिया, हब्बे श्र कल्यारपुर के बांधों पर पानी रोकने और खोलने के दरवाजे 
बनाए जा चके हें । 


विन्ध्य प्रदेश 

चार नए खेती-फार्म स्थापित करने के लिए २ लाख रुपये की व्यवस्था 
की गई है । हाल ही में एक सिचाई-विभाग बना दिया गया है जिसका काम 
तालाब और कुएं खुदवाना है । धान की खेती का जापानी तरीका भी प्रचलित 
किया जा रहा है और नए और अच्छे प्रकार के औजारों को खेत में इस्तेमाल 
करके दिखाया जा रहा है । किसानों को बताया जा रहा है कि हर साल खंतों 
में फसल की श्रदला-बदली करते रहने से क्या फायदे होते हें । अच्छी किस्म के 
बीज, रासायनिक खाद झौर कम्पोस्ट भी बांटी जा रही है । 


सामान्य रूप से राज्य में श्रपनी जरूरत भर का अनाज पंदा हो जाता है,. 
बल्कि धान थोड़ा फालतू हो रहता है । इस वर्ष को पेदावार पहले से भी श्रधिक 


रही है और झ्रनाज के दाम आम तोर पर गिर गए हें। राज्य में श्रनाज की: 
राशन व्यवस्था लाग नहीं है । 


शिक्षा 
अजमेर 
४० नए बुनियादी स्कूल खोले गए ह। गांवों के कई प्रारम्भिक स्कूल 
मिडिल स्कूल, और कई मिडिल स्कूल हाई सकल बना दिए गए हे । 


राज्य में कुल मिलाकर १०,२५४ प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र हे । 


विस्थापित विद्यार्थियों में सरकारी शिक्षा वृत्ति और नकद अनुदान कीः 
दइकल में ६० हजार रुपये की रकम बांटी जा चुकी है। व्यायाम-शिक्षा और 
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सामाजिक और मनोरंजन सम्बन्धी कामों के लिए १५,००० रुपये की रकम 
ग्रलग से दी गई हे । 


अ्रजमेर के साविन्नी गल्स कालेज में नेशनल केडेट कोर की एक टुकड़ी 
लड़कियों के लिए बनाई गई हें । सहायक केडेट कोर को भी चार जगह स्थापना 


हुई है । 


भोपाल 
१६५३-५४ में एक हाई सकल श्रौर ८० प्राथमिक स्कूल खोले गए । ग्राम 
क्षेत्रों में ८ छोटे बुनियादी स्कूल भी खोले गए। गांधी नगर में एक बुनियादी 
ट्रनिग कालेज खोला गया हें श्रोर २६ श्रध्यापकों को उसमें बुनियादो शिक्षा 
की ट्निग दी जा रही है । 


ग्राम क्षेत्रों के सब हाई झ्लौर मिडिल स्कूलों में कषि को पाठ्य-क्रम में 
शामिल कर दिया गया है । भोपाल शहर के कम्ब्रिज सकल को हाई सकल 
बनाकर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से संयुक्त कर दिया गया हे । 


हरिजन विद्याथियों के हित के लिए ५० हजार रुपया रखा गया है 
झ्रौर अनुसूचित ज्वतियों और पिछड़े वर्गों के सब विद्याथियों को पाठय-पुस्तके 
ओर लिखने-पढ़ने की ग्रन्य सामग्री मुफ्त दी गई है । 


भोपाल में १० और सेहोर में ५ समाज-शिक्षा-केन्द्र खोले गए हें । 


बिलासपुर 

कुल विद्यालयों की संख्या श्रब ५० हो गई है जिनमें २५० अध्यापक 
ओर ७ हजार विद्यार्थी हें। विकास योजनाश्रों सहित शिक्षा की मद में इस 
चर्ष लगभग ६५,००० रुपये के खर्च का अ्न॒मान है । प्रारम्भिक स्कूलों का संख्या 
३० से बढ़ाकर ३४ कर दी गयो हे । ४ शक्लुथमिक स्कूल मिडिल स्कूल बना 
दिए गए हूँं। स्कूलों के लिए १२ इमारतें जनता की मदद से बनाई गई हूं। 
बिलासपुर शहर का मिडिल स्कूल बड़ा बुनियादी स्कूल कर दिया गया है। 
बुनियादी टू निग कालेज में ४० श्रध्यापकों को' तेयार भी किया जा चुका है । 


5. 


सातर्वां वर्ष 


राज्य में एक जवता कालेज और ११ प्रोढ़ केन्द्र है. जिनमें ६ सामूहिक 
विकास कार्य क्रम के श्रधीन स्थापित किए गए हैं। इन वेन्द्रों में रेडियो, गेस के. 
लेम्प और अन्य जरूरी चीजें मोजद ह। हर केन्द्र में एक छोटा-सा पुस्तकालय 
भो है। 


ह 

सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कलों को अपने अ्रधिकार में लेकर 
अध्यापकों के वेतन सरकारी वेतन-प्रणाली के ग्रनसार कर दिए हे। सहायक 
केडेट कोर नामक एक युवक हितकारी ग्रानदोलन सब सरकारी हाई स्कूलों में 
शुरू कर दिया गया है। स्कूलों की नयी इमारतें बनाने और मिडिल ओर 
प्रारम्भिक स्कूलों में स्थान बढ़ाने के लिए ३:३५ लाख रुपया मंजर किया 
गया है । हाई सकल के विद्याथियों के लिए हाथ का काम सिखाने का कार्यक्रम 
जारी है और विद्यार्थियों ने बहुत-सा उपयोग्री काम भी कर डाला हे । समाज- 
शिक्षा-केन्द्रों में पुरतकालयों का प्रबन्ध कर दिया गया हे और शिक्षात्मक फिल्में 
भो दिखाई जा रही 8 । 


दिल्ली 
१६५३-५४ में मान्यता-प्राप्त स्कूलों को संख्या ७५५ हो गयी; १६५२ 
१६५३ में यह सख्या ७२५ थी। इसलिये २३,८७६ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा 
को सुविधाएं ओर जुटायां गईं । 


ग्राम क्षेत्रों में प्रारस्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। गांव के सब 

बच्यों को प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त देने के उदइ्य से १२ छोटे बुनियादी स्कूल 

बना दिए गये ह। १२ ग्रेजुएट अ्रध्यापकों को जामिया मिल्लिया में बड़े ब॒नि- 
यादी पाठ्यक्रम पढ़ाने की शिक्षा लेने भेजा गया है । 


१६५३-५४ में “अपना देश देखो” नामक भ्रमण कार्य-क्रम बनाया गया । 
कोई €०० विद्यार्थियों ने एक स्पेशल रेल गाड़ी से वारिगज्य और इतिहास की 
दृष्टि से महत्वपुर स्थानों को यात्रा की। विद्यार्थियों ने कोई ३,००० मील 
की सर की । 


जज 


शा भाग 


श्रनुस|।चत जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्याथियों को उच्च माध्यसिक 
कक्षा तक को शिक्षा अब मफ्त दो जाती है। श्रनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों 
को कोई १,१३,००० रुपया नकद अनुदान बांटा गया है और विस्थाफ्ति विद्या- 
थियों को कुल ४,६८,००० रुपया श्राथिक सहायता के रूप में दिया गया हे । 
समाज सेवा के जनता कलेज में विशेष पाठय क्रम शुरू किए गए हूं जसे प्लास्टिक 
श्रौर कन्वस का काम, बढ़ईगी रो, खेती, पशु-पालन ओर साबुन बनाया क्षेत्रीय 
कार्यकर्ताओ्रों की ट्र निग के लिए ३ कंम्पों का आ्रायोजन किया गया। “हमारा 
शहर”, “हमारा गांव” श्रोर “समाज शिक्षा संदेश” नामक तीन पाक्षिक पत्र 
प्रकाशित हो रहे हूँ । 


हिमालय प्रदेश 
मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल, और लोगश्रर मिडिल स्कलों को मिडिल 
सकल बना दिया गया है। नये प्रारम्भिक बुनियादी स्कूल भी खोले गये हे । 


समाज शिक्षा की एक विशद योजना भो तेयार की जा रही है । 


१६५३ में हिमालय प्रदेश अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा बिल पास किया 
गया । 


क्‌च्छु 

१६५३ की जून में “'भर्जा में एक इंटरमीजिएट कालेज खोला गया 
जिसमें अ्रन्य विषयों के साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। ग्राम क्षेत्रों 
में ५ नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हैँ श्रोर स्कूलों की ५ नयी इमारतें बन 
रही है । मुख्य ताल॒का डदहरों में समाज ओर प्रोढ़ शिक्षा-केन्द्र खोले गए हैं । 
गांवों में समाज शिक्षा देने के लिए सामूहिक केन्द्र भी स्थापित किए गए हूं। 
१६५३-५४ में ६ अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा की टूनिंग लेने के लिए 
बम्बई राज्य भेजा गया | €& विद्याथियों को देश में और जगह ऊंची शिक्षा 
ग्रहरण करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई । जिन केन्द्रों में हिन्दी पढ़ाई जाठी हे 
उन्हें कुल २,५०० रुपया दिया यया | शिक्षितों में बेरोजगारी कप्त करते के लिए 
२० नए प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हु और १० प्रारम्भिक रकलों का दर्जा 
बढ़ाया जा रहा है । 
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सातवाँ वर्ष 


विन्ध्य प्रदण 
१६५३-५४ में प्रारम्भिक स्कलों की संख्या २,१६३ हो गयी । १६५२-५३ 
में यह संख्या १,८५८ थी। मरम्मत के लिए ७५ हजार रुपये सालाना की जो 
व्यवस्था है उसके अतिरिक्त इस वर्ष नयी इमारतों पर २० हजार रुपया खच्ते 
किया ज* रहा हे। 


१६५३-५४ में ८ जिलों के प्रधान कार्यालयों में एक २ बुनियादी स्कूल 
और कुण्डेवर में एक बुनियादों ट्रेनिंग कालेज खोला गया। १३७ हिन्दी 
मिडिल स्कलों को अंगरेजी मिडिल सकल बना दिया गया है । 


समाज शिक्षा की योजना को जो राज्य के पंचवर्षोष आ्रायोजन का श्रंग 
है, कार्य -रूप दिया जा रहा है। समाज शिक्षा के लिए लांउडस्पीकर और 
सिनेमा से लस एक गाओओ उपयोगी कार्य कर रही है । 


सावजनिक स्वास्थ्य 


अ्रजमेर 
विजय नगर के मसूदा स्टेट औषधालय और किंग जा्ज पंचम मेमोरियल 
जच्चा-बच्चा अ्रस्पताल को सरकार ने ले लिया है । राय के आयुर्वेदिक और 
होम्योपेथिक श्रोषधालयों को ५,००० रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है । 


बीवर में एक मलेरिया निरोध केन्द्र खोला गया हे। बी० सी० जी० 
टीका आन्दोलन, जो १६५२ में बड़े पमाने पर शुरू किया गया था, अच्छी 
प्रगति कर रहा हे । जनवरी १६५४ तक २३८,७३५ ब्यक्तियों का ट्बरकुलिन 
परीक्षण हो चुका था । 


परिवार श्रोयोजन के सम्बन्ध सें सलाह देने का प्रबन्ध जार्ज पंचम 
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था भाग 


'प्मोरियल जच्चा-बच्चा अस्पताल में म्युनसिपल ओऔषधालय में और औरतों 
के मिशन अस्पताल अजनर में किया गया है। 


आकर 


भाषाल 
१६५३-५४ में बरली का आपवधालय, अस्पताल बना दिया गया जिसमें 
१० मरोजों की जगह है। सेहोर जिले के दोराहा में एक नया एलोपेथिक 
शौषधालय खोला गया । 


गान्धी नेत्र अस्पताल श्रलीोगढ़ की चलतो फिरती टुकड़ी के सहयोग से 
स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल द्ाहर में श्रांखों के इलाज के लिए एक कंम्प का 
ग्रायोजन किया । 


ईदगाह पहाड़ो पर एक सुसम्पन्न क्षय श्रस्पताल बनाया गया हे जिसमें 
१३२ मरीजों की जगह हे । 


राज्य के लगभग सब ऐसे शहरों और गांवों में, जहां की श्राबादी 
१,००० या अ्रधिक है, बी० सो० जी० के टीके लगाने वालो टोली जा चकी 
है। मलेरिया दूर करने का एक संगठित श्रान्दोलन सारे राज्य में शुरू किया 
गया और १,१६४ गांवों झे डी० डी० टी० छिड़की गई । गांव वालों को पेलडिन 
'की टिकियां भी बांदी गई। 


४ चलते फिरते श्रोषधालयों ने राज्य में जगह-जगह ज्ञाकर गाँवों में 
डाक्टरों सहायता पहुँचाई । 


बिलासपुर 
राज्य में मलेरिया का निरोध जोरों के साथ किया जा रहा है। घरों में 
डो० डी० टी० छिड़की जा रही है, मेपाक्रीच टिकियाँ भो बांदी जा रही हू । 
कुओं और तालाबों में कोड़े मारने वाली दवा डाली गई है और सफाई का 
आराम प्रचार किया जा रहा हे । 
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सातवां वर्ष 


१६५३-५४ में राज्य में जच्चा-बच्चा और शिशु-हित के दो श्रौर केन्द्र 
खांले गए । 


न 
डाक्टरी विभाग, जो कुर्गे जिला बोडे के अधीन था, श्रब राज्य सरकार 
न ले लिया है। फलतः दाइयों, नर्सा और अन्य कमचारिधों की तनखाहे ऊंचे 
वर्ग में झा गई ह। राज्य के बजद में ३१ हजार रुपग्रे की और व्यवस्था को 
गई है जो डाक्टरी विभाग पथ्य और आ्रौषधि पर खच्च करेगा। लोहे के पलेंग 
खरीदने के लिए ७,३०० रुपये और साज सामान मंगे के लिये भी ७,००० 
रुपय मंजर कर धिये गये हे । 


नवम्बर १६५३ में राज्य से बड़े पमान पर बी० सी० जी०८ के टीके 
लगाना शुरू किया गया । २२ स्कलों में बच्चों का निरीक्षरण किया गया, इनमें 
से ६,०२३ को टीके लगाए जा चुके हु और बाकी के लगाए जा रहे हें। ” 


दिल्ली 
हिन्दू राव अस्पताल को इस वर्ष आम शअ्रस्पताल बना दिया जायगा 
जिसमें १०० मरोजों की जगह होगी । एस० जे० क्षय अस्पताल में १२० 
रोगियों की जगह और को गयी है : सीने की शल्य-चिकित्सा का एक विभाग 
भी खोला गया है जिसके पास आपरेशन का विशेष कमरा और आपरेशन के 
बाद के उपयोग के लिए कमरे तथा एक्स-रे यंत्र भी है। छूत की बीमारियों के 
अस्पताल में एक दो मंजिला वार्ड बढ़ा दिया गया है जिसमें ४६ रोगियों की. 


जगह है। 


शाहदरा औषधालय को शाहदरा म्युनिसिपलिटी में ले लिया गया है ६ 
बहुत सा नया साज सामान मंगाया गया है श्रोर विचार है कि उसे शीघ्र हो. 
ऐसा अस्पताल बना दिया जाय जिसमें ५० रोगियों की जगह हो । 


बविलिगडन अस्पताल और नरसिंग होम, जो श्रभी तक नयी दिल्‍ली 
म्युनिसिपल कमेटी के भ्रधोन+था, अ्रब केन्द्रीय सरकार के नियंत्रर्ण में हो गया 
है । विस्थापितों के लिए पाँचवा झआारोग्य केखद्र पल नगर में खोला गया है ॥ 
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छुठा मोदी नगर में बन रहा है । दिल्‍ली के निधन क्षेत्रों में श्रारोग्य का प्रबन्ध 
ग्रच्छा करने के लिए कमलानगर, रोशनारारोड, श्रन्धा मुगल, आनन्द पर्वत, 
भाषानगर और संतनगर में ६ सेविका केन्द्र खोले गए हे । 


ग्रभी तक १० लाख आादमियों का क्षय परीक्षण करके २ लाख को 
बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका हे । 


दिल्‍ली के नगर क्षेत्र के मलेरिया $स्त भाग ओर लगभग सब गांवों 
और बस्तियों में डी० डी० टी० छिड़क कर उन्हें कोटाणरहित कर दिया 
गया हे । 


१६५३-५४ में कोटला मुबारक(ुर झोर सलकागंज में जच्चा-बच्चा ओर 
शिशु हित का एक-एक केन्द्र खोला गया। 


१०० रुपयों से कम वेतन पाने वालों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल 
भी खोले गए हू । 


कर्मचारियों की सरकारी बीमा योजना के अ्रधोन बीमा कराने वालों की 
संख्या, जो १६९५२ में ३१ हजार थी, दिसम्बर १६५३ में ६६,६२५ हो गयी । 
बीमा कराए हुए कर्मचारियों की जरूरतों के लिए पूरे समय के ग्राठ और 
ग्रांशिक समय के ११ ग्रोषधालय खोले गए हे । 


हिमाचल प्रदेश 

धर्मपुर के निकट मंदोधर में एक क्षय अ्रस्पताल खोला गया है जिसमें 
३५ रोगियों की जगह है । महासू, मंडी, चम्बा और सिरम्र के जिलों में एक- 
एक आयवेंदिक और एक-एक एलोपेथिक ओषधालय का आयोजन किया गया 
है । शिमले के हिमायल प्रदेश अस्पताल में २५ रोगियों की जगह ओर की 
गयी है । इस अस्पताल सें कोई ६० हजार रुपये की लागत से एक शक्तिशाली 
एक्स-रे यंत्र लगाया गया है । डाक्टर नियम से गांवों में जा जाकर इलाज 
करने के श्रलावा आरोग्य के बारे में सलाह भी देते ब्हते हू । पंचवर्षोयष आ्रायो- 
जन के श्रधीन डाक्टरी और आरोग्य की योजनाञोों को संतोष जनक रूप से 
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कार्यान्वित किया जा रहा है। इन पर १८,०६,००० रुपया खर्च होने का 
अनमान हे । 


कोढ़ और कुत्ते काटे के इलाज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए डाक्टरी 
आर आरोग्य विभाग के अनेक कर्मचारियों को भेजा गया है। इसके श्रलावा 
श्रायवेंद और एस० बी० बी० एस० पाठ्य क्रम को शिक्षा के लिए २ छात्र 
वत्तियां भी दी गयी हैं । 


मलेरिया वाले सब प्रदेशों में डी० डी० टी० छिड़की जा रही है। मले- 
रिया की दवा भी मुफ्त बांटी जा रही है। कुल मिलाकर ३४,३७२ घरों में दवा 
छिड़की गयी है श्रौर ५,१६५ रोगियों का उनके घर पर हो इलाज किया 
गया हे । 


मंडी ओर चम्बा जिलों में बड़े पेसाने पर बी० सी० जी० के टीके 
लगाए गए हे और मंडी और चम्बा के शहरों में बड़े पेमाने पर एक्‍्स-रे किया 
गया हे । 


सुन्दर नगर, चम्बा, तिस्सा श्रौर ददाह में जच्चा-बच्चा और शिशु हित 
के चार केन्द्र खोले गए हें । गर्भवती स्त्रियों को मछली का तेल, श्रनेक विटा- 
मिनों से युक्त टिकियां श्र मखनिया दूध इत्यादि बांटा जाता है । 


कच्छ 
दुधाई के एक ग्रास श्रोषधालय श्रौर नखतराना ताललुके में एक चलता- 
'फिरता श्रौषधालय शुरू किया गया हे । भुज में एक श्राम श्रस्पताल श्रौर सांडवी 
में एक नेत्र-प्रस्पताल बनाने के लिए ४ लाख रुपया दान दिया गया है। इनका 
बनना जल्‍दी ही शुरू होगा । अंजार में ५ लाख रुपये की एक इमारत श्रस्पताल 
के लिए श्रधिकारियों को दान दी जा रही है । 


राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना के श्रधीन मलेरिया का रोकने के श्रनेक 
प्रकार के उपाय किए गए टें। १६५३-५४ में राज्य में भ्रस्पतालों की संख्या 
बढ़ाकर ७५ को गई झ्लोर उनकी उन्‍नति के लिए इस वर्ष हो लाख रुपया खर्च 
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किया गया । एक में दंत चिकित्सा विभाग भी खोला गया। दर्ष भर ८ चलते- 
फिरते श्रोषधालयों ने दूर-दूर के गांवों में डाक्टरी सहायता पहुँचायी और मले- 
रिया रोकने की दवाएं बांटी । बड़े पेमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाए जा 
रहे हे। नर्सों और दाइयों की कमी पुरी करने के लिए रीवा के जी० एन० अस्प- 
ताल में ट्‌ निग की व्यवस्था की गयी हे । 


श्रम 


अ्रजमेर 
उन सब अनुसूचित आ्रोद्योगिक कार्यालयों में, जहां एक हजार या अधिक 
ग्रादमी काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। उद्योगों को 
कच्चा माल दिलाने और मशीनें लाने-लेजाने में श्रम विभाग सहायता देता 


रहा है । 


४ कपड़ा मिलों और दो समोजा बनियान श्रादि के कारखानों में कम्मं- 
चारियों की प्रोविडेन्ट फंड की योजना लाग कर दी गयी है। १६५३ में हर 
महीने श्रोसतन ४,४०० कर्मचारियों ने इस योजना से सीधे लाभ उठाया है।॥. 


भोपाल 
१६५३-५४ में श्ोद्योगिक अदालत ने मालिकों और मजदूरों के £ भगड़े 
निबटाए । इनके अलावा ४५० से श्रधिक अन्य भगड़े भी मित्रतापूर्वक निबटा 
लिए गए । 


& मजदूर यूनियनें श्रोर रजिस्टर्ड की गई हैँ जिससे मजदूर यूनियनों को 
कुल संख्या २१ हो गयी है । 


साप्ताहिक छट्टो कानून एक नवम्बर १६५३ से भोपाल शहर में लांग हो 
गया हे । 
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कुर्ग 
काफ्री ओर इलायची बगानों में काम करने वाले और खेती करने वाले 
मजदूरों ० लिए न्यूनतम सजदूरी निश्चित कर दी गयी है । कुगे न्यूनतम 
मजदूरी नियम भी तयार कर लिए गए हें । 


कुल मिलाकर ३०७ भगड़े श्रौद्योग्कि श्रदालत के सुपुर्द किए गए। इनमें 
से १२७ मित्रतापुवंक निबटा लिए गए, ६२ रह कर दिए गए और ३१ वापिस 
ले लिए गए। 


श्रम और समाज हित के कामों पर कोई ३० हजार रुपया खर्च हुआझा । 


दिल्ली 
कुल १६१ श्रोद्योगिक भगड़ों और १,१०२ शिकायतों को मित्रता से 
निबटाया गया। इनके फंसलों के शअ्रनुसार मालिकों को मजदूरों की बकाया 
मज़दूरी चकाने में ४५,५८८ रुपया देना पड़ा है । 


न्यूनतम मज़दूरी कानून लोहे की चोजें ढालने, कारखानों (मशीन को 
दृकान सहित अश्रथवा उसके बिना), मोटर गाड़ियों के कारखानों, छापाखानों 
शोर धातु के बतंन बनाने वाले कारखानों पर भी लागू कर दिया गया हे। 
इनमें के पहले तीन में न्यूनतम मजदूरों निश्चित कर देने से ८ हजार से श्रधिक 
मज़दूरों का हित हुआ हे। 


जहां जहां सम्भव हो सका है, मालिकों से मज़दूरों के लिये कन्टोन, 
मनोरंजन श्रोर श्रवकाश-ग्र हरा करने की सुविधाओं का प्रबन्ध कराया गया है । 
नवम्बर १६५३ में सरकार ने सब्जीमण्डी क्षेत्र में एक हितकारी केन्द्र खोला 
जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय और खेल-कद की सुविधायें हु श्रोर जो साक्षरता 
की कक्षाएं भी चलाता है । 


सरकारी सहायता-प्राप्त श्रौद्योगिक मकान योजना के श्रधीन सरकार ने 
श्रोद्योगिक कर्ंचारियों के लिये १,३७६ मकान बनाने का निहचय किया है । 
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३५ नये यूनियन रजिस्टरड किए गए हें। मार्च १६५३ में सब यूनियनों 
में सिलाकर २,००,२६६ सदस्य थे। 


फेक्टरी कानन के श्रधीन रजिस्टर्ड फक्टरियों की संख्या जो १६४७ में 
र८१ थी, १६५३ में ६२५ हो गयी। इस कातन्तन की आरोग्य, सफाई झोर 
अन्य हितकारी विषयों की व्यवस्थाश्रों के उचित पालन के लिए एक डाक्टरी 
निरीक्षक का पद बनाया गया हे । 


कच्छ 
श्रमहित सम्बन्धी भारत सरकार के सब कानन, जिनमें १६४८ का 
फंक्टरी कानून, १६४७ का न्यूनतम मजदूरी कानून, १६४७ का श्रोद्योगिक 
संघर्ष कानून श्रोर १६३६ का मजदूरी अ्रदायगी कानून, कच्छ में भी लागू कर 
दिया गया हे । 


विन्ध्य प्रदेश 
श्रोद्योगिक कमंचारियों को अपने मजदूर यूनियन बनाने की सुविधाएं दी 
गयो ह। सब श्रनसूचित नोकरियों में न्यूनतम मज़दूरी भी निश्चित कर दी 


गई हे। 


फंक्टरी मजदूरों की सुविधा और हित के लिए १६४८ का फंक्टरी कानन 
और १६५२ के वी० पी० फंक्टरो नियम लागू कर दिये गये हैं। १६४७ के 
ओऔद्योगिक संघर्ष कानन के अधीन भगड़ों को मित्रता से निबटाने के लिए 
समभोते के उपाय अपनाए गए हूं । 


उद्योग 


अजमंर 
श्रन्य राज्यों को अपेक्षा यहां श्रौद्योगिक कच्चे माल की कमी है ओर 
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झ्रौद्योगिक माल के लिए सुविकसित स्थानीय बाजार भी नहों है, इसके कारण 
वहां श्रौद्योगिक काम-काज की गुंजाइश काफो कम्त है। फिर भो नए उद्योग 
खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए एक 'श्रौद्योगिक सलाहकार समिति: 
बनाई गयी हे। इस समिति ने एक प्रइनमाला तेयार करके श्रावश्यक जान- 
कारी जुटाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने आशथिक जाँच पड़ताल का 
भी एक बोड बनाया हे जो राज्य की ग्राथिक सामथ्यं का पता लगायगा । 


भोपाल 
१६५३-५४ में भोपाल शहर, सेहोर, और पड़ोसी क्षेत्रों में निवासियों 
को उपयोगी काम-धन्धे जसे बनाई, दर्जोगिरी और बढ़ईगिरी सिखाने के लिए. 
कई केन्द्र खोले गये । 


भोपाल के गांधी झाश्रम से एक ग्रामोद्योग शिक्षा केन्द्र खोला गया।' 
इसका उहूंइय गांववालों को तरह तरह के धन्धे, विशेष कर खाद्दी की बुनाई 
सिखाकर गाँवों की ग्र4-व्यवस्था की उन्नति करना है । 


ग्रामोद्योगों मे लगे हुए व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओ्रों को २,००० 
रुपया कर्ज के रूप में दिया गया ॥ 


नक़द अनुदान, ओज्ञार और साज-सामान के रूप में ६,४५५ रुपया ओर 
भी बांटा गया है । 


भोपाल शहर में एक एम्पोरियम खोला गया जिसमें सरकारो शिक्षाः 
केन्द्रों की बनी हुई चीजें दिखाने और बेचने के लिए रखी जाती ह । 


गअखिल भारत दस्तकारो बोड ने राज्य की ४२ दस्तकारियों के विकास 
की एक योजना बनाई है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, चटाई और खिलौने बनाने के 
धन्धों को महत्व का स्थान दिया गया है। इन दस्तकारियों के कारीगरों की 
सहकारी संस्थाएं बनायी जायेंगी । 


२०० 


गे भाग 


बिलासपुर 
सामहिक विकास कार्यक्रम के श्रधीन घुमरवीं और सदर तहसील विकास 
खण्डों में ५ चलते फिरते ट्रं निग केन्द्र खोले जायेंगे जो लकड़ी के काम, दर्जो- 
गिरी, बुनाई, चसड़े के काम और ल॒हारगिरी की शिक्षा देंगे । 


कुर्ग 
राज्य के महत्वपुर्ण घरेल उद्योगों में मधुमक्खी पालन, कपड़ा बुनना 
मिट॒टी के बतेन बनाना और मुर्गो पालन आते हे । इनमें से लगभग सब स्थानीय 
बाजार में ही अपना माल बंचते है श्रोर केवल शहद ही एसा माल है जो राज्य 
सरकार बड़ी मात्रा में बाहर भेजतो है । राज्य में मिल सकने वाले कच्चे माल 
का विस्तार पूर्वक पता लगाकर राज्य के उद्योग सलाहकार बोड्ड ने कई घरेल 
उद्योगों का तुरन्त विकास करने की सिफारिश की हे । 


इनमें मिट॒टी के बतंन बनाना, कपड़ा बनना, मछलो मारना, फलों का 
रस निकालना और मुर्गो इत्यादि तथा मधुप्क्वी और रेशम्त के कोड़े पालना 
महत्वपूर्ण है । कुर्ग के करघा वस्त्र सलाहकार बोर्ड ने राज्य में करघा वस्त्र 
उद्योग की उन्‍नति के लिए जो योजना बनायी है उसमें कहा गया है कि बिनाई 
के और सकल खोले जायें ओर बुनकरों को अपना धन्धा चलाने के लिए जितना 
फ्रोत्साहन चाहिए दिया जाय । 


दिल्ली 
१६४३-५४ में राज्य में ७५ नयी उत्पादन संस्थाएं बनीं जिसका श्रेय 
उद्योग विभाग से तुरन्त ओर सम्तय पर प्राप्त सहायता को है। उद्योग विभाग 
ने इन संस्थाओं को देश में से ओर देश के बाहर से कच्चा माल प्राप्त करने 
में मदद दी, शिल्प विधि ओर वारिज्य सम्बन्धी मामलों में निःशल्क सलाह 
दी और बिजली और परिवहन की सुविधाओ्रों के श्रतिरिक्त ग्राथिक सहायता 
का भी प्रबन्ध किया । 


खादी उद्योग की उन्नति के लिए खादी ओर ग्राम उद्योग राहकारो 
समिति लिमिटेड को ३२,००० रुपये का अनुदान दिया गया । हरिजन लड़कों. 


है 86 


सातवां वर्ष 


को घरेल उद्योग सिखाते के लिए हरिजन सेवक संघ को ५,००० रुपये को 
मदद दी गयी । १६५३-५४ में संघ ने खिलोना बनाने का एक विभाग 
खोला । 


उद्योग सलाहकार बोड्ड ने राज्य में एक ओद्योगिक वित्त कारपोरेशन 
बनाने की एक योजना स्दीकार की है । बोड ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या 
अच्छी तरह समभ लो हे ओर शीघ्र ही वह कई प्रकार के उपाय करने 
वाला है । 


माप और बांट निरीक्षण विभाग ने राज्य में जगह-जगह प्रचलित बट- 
खरों और नपनों की जांच-पड़ताल करने और उन पर ठप्पे लगाने का बोड़ा 
उठाया और बईमानी रोकने के लिए तथा श्रपराधियों को पकड़ने के लिए 
छापे मारे । 


१६५३-५४ में भारतीय कम्पनी कानून के श्रधीन ११९ नई कम्पनियाँ 
रजिस्टर्ड की गईं जिनमें ३ विदेशी कम्पनियाँ भी हें। १६३२ के भारतोय 
साभोदारो कानून के श्रधोन ६०० नयी फर्म स्वीकृत को गयों । 


हिमाचल प्रदेश 

ऊन को कताई और बनाई सिखाने और साथ हो साथ माल तयार करने 
के लिए चम्बा, मंडी, रियूर श्रोर सुन्दर नगर -(ज्िला मंडी) तथा चोनी (जिला 
महासू ) में नए केन्द्र खोले गए हे । इसी प्रकार चसड़ा कमाने और चमड़े का 
सामान बनाने के लिए चम्बा और पोंटा (जिला सिरम्र ) में, धातु के बतंन बनाने 
के लिए सोलन (जिला महासू ) में, मिट॒टी के बतेन बनाने के लिए पोढ़ा (जिला 
सिरम्‌र) में, टोकरियां बुनने के लिए नाहन (जिला सिरम्र) में, और स्लेटें 
बनाने के लिए मंडी में तथा दियासलाई और दियासलाई की डिबिया बनाने 
-के लिए जोगेन्द्र नगर (जिला मंडी) में नए केन्द्र खोले गए हूँ । 


मंडी, सिरम्र और चम्बा जिलों में शहतूत के पेड़ लगाने के लिए नए 


था भाग 


'बगीचे बनाए गए । उद्योग विभाग ने मंडी जिले में रेशम निकालने और रेशमी 
कपड़ा बनाने का भी काम शुरू किया है । 


नाहन में हिमाचल रेजिन और तारपीन फंक्टरी ने १,१३,००० मन रेज़िन 
साफ किया है, उसने ७७,२०० मन रेज्ञिन और १,५४,००० गलन तारपीन भी 
तेयार किया है जिसका मूल्य लगभग २४,७०,००० रुपया आंका जाता हे । 
घरेल श्रौर छोटे पंमाने के उद्योग शुरू करने को प्रोत्साहन देने के लिए योग्य 
लोगों को १,३२,००० रुपया कर्ज के रूप में बांटा जा चुका हे । 


कच्छ 
कांडला, जखाऊ, मुन्द्रा और कोटेश्वर के चारों नमक कारखाने बराबर 
उन्नति कर रहे हैँ । घरेल उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने श्रपनों 
तरफ से २०,००० रुपये की सहायता मंजर की है जो राज्य सरकार द्वारा कर्जे 
के रूप में बांटी जायगी । राज्य में घरेल उद्योगों के विकास के तरोके श्रोर 
साधन जुटाने के लिए एक घरेल्‌ उद्योग बोर्ड स्थापित किया गया हे। मछली 
उद्योग के संगठन और उन्नति के उपाय खोजे जा रहे हे; मछली उद्योग राज्य में 
बहुत सी आमदनी और रोजगार का साधन है। 


विन्ध्य प्रदेश 
राज्य की श्रर्थ-व्यवस्था का मल आधार खानें है जिनसे १२ महत्वपुरणँं 
खनिज प्राप्त होते हें। 


पुनवांस 


ग्रजमेर 
१६५३-५४ में विस्थापितों को १६,३८० रुपया छोटे-छोटे कर्जों के 
रूप में बॉटा गया। १६६ विधवाशं, २८१ व॒ृद्धों को गुजारा भत्ता भो दिया 
गया है । 


ला 


सातवाँ वर्ष 


अजमेर में १९५० में जो विधवाश्रम द्रं निग केर्तर खोला गया था वह 
सिलाई, कढ़ाई और कालीन बुनने को शिक्षा बराबर देता आ रहा है। ब्यावर 
के व्यवसाय-शिक्षा केन्द्र में भी कताई और सिलाई सिखाई जाती रहो है। 
सीखने वालों को १२ रुपया महीना छात्र वत्ति दी जाती है। १६५३ के श्रन्त 
में ४३ विपन्न विस्थापित स्त्रियाँ यह धन्धे सीख रही थीं । 


विस्थापित हरिजनों के लिये १६५३ के श्रन्त में अजमेर में एक कमरे 
वाले १६० और ब्यावर में १३६ मकान बनाए जा रहे थे। 


भोपाल 
बेरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बन कर तयार है। जो 
लोग कोई काम धन्धा सीख चके हें उन्हें अपनो मर्जो का काम शुरू 
करने के लिए कर्जा दिया गया है। बंरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों को 
सकान और दुकान बनाने के लिए भी कर्ज दिया गया है । २,००० विस्थापित 
विद्याथियों को ३५,००० . रुपया अनुदान और छात्रवत्ति के रूप में बांटा 
गया है । 


बिलासपुर 
भाखड़ा नंगल जलाशय बन जाने पर जिन लोगों की जमीन घिर जाएगी 
उनको फिर से बसाने के लिए प्रबन्ध किया जाने लगा है। 


कच्छ 
गांधी धाम के आश्रम में जो विस्थापित बद्धों के लिये बना है, १६५३ के 
अ्रन्त में 5८६३ आदमी रह रहे थे। इस आश्रम पर वर्ष में तीन लाख रुपया 
खर्च होता! है। विस्थापितों को उद्योग और खेती के लिए छोटे-छोटे कर्ज दिए 
गए हैं । 


विन्ध्य प्रदेश 


पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित विद्याथियों और शिक्षार्थियों 
को भ्राथिक सहायता देने के लिए भारत सरकार ने १०,००० रुपया मंजर 


२०४ 


ग' भाग 


किया है । गुजारां श्रौर विवाह भत्ता तथा पुनर्वास अनुदान के रूप में बांटे जाने 
के लिए ३३ लाख रुपया दिया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक 
कमरे वाले ६१० मकान बनाने की मंज्री दे दी गयी हे श्रोर काम शुरू भी 


हो गया है । 


२०२ 


स्वाधीनता 


ओर 


उसके बाद 


जवाहरलाल नेहरू के भाषण 
(१६४६-१६७६) 


इस संग्रह में हमारे प्रधानमन्त्रो श्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग ६० महत्व- 
पुर्ण भाषण संग्रहीत है । थे भाषण १६४६ से १६४६ तक विशेष-विशेष श्रवसरों पर 
दिये गये थे। स्वाधोन*॥, महात्मा गांधो, साम्प्रदायिकता, काओ्मोर, हेदराबाद, शिक्षा, 
उद्योग, भारत को वंदेशिक नीति, भारत औ्रौर राष्ट्रमंडल, भारत श्रौर विद्वव श्रादि 
विषयों के प्रतिरिक्त कई फुटकर विषयों पर भो भाषण हें। जो व्यक्ति ग्राज के 
भारत या भारत सरकार पर कुछ भो जानना चाहता है वह इन भाषणों को पढ़ें 
बिना काम नहीं चला सकता । नंतिक मल्यों के लिए हमारे प्रधानमन्त्री का भ्राग्रह, 
उनकी सरलता, निष्कपटता तथा स्वभावगत सचाई के कारण इन भाषणों को स्थायी 
साहित्य का महत्व प्राप्त हुआ है। केवल सामयिक विषयों पर प्रामाणिक रोशनी को 
दृष्टि से ही नहीं बल्कि सभो दष्टियों से ये भाषण संग्रहणीय श्रौर पठनीय हैं । 


पृष्ठ संख्या डिमाई ४४५, सुन्दर कलापुण 
कड़ी जिल्द मूल्य ५) डाक व्यय १) 
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ओहड सेक्रेटेरियट 
दिल्ली-८ 


